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विश्ववाणी प्रेस 
प्रयाग 


भूमिका 

इंगलंड की शासन पद्धति और ओऔद्योगिक क्रांति पर अंग्रेजी 
भाषा में तो अनेक प्रामाणिक ग्रन्थ हैं, पर हिन्दी में कुछ इनी- 
गिनी ही पुस्तक हैं। जन साधारण की रुचि भी इन विषयों को 
पढ़ने की नहीं है ओर अब तक स्कूलों के पाध्यक्रम में भी इन 
विषयों को कोई महत्व नहीं दिया गया था। इन कारणों से 
ऐस विषयों पर हिन्दी में बहुत कम पुस्तकें लिखी गईइ। इस 
वष से युक्तप्रान्त के हाईस्कूल के इतिहास विषय के पाख्यक्रम में 
इंगलेड की शासन पद्धति ओर उसकी औद्योगिक क्रांति को भी 
स्थान दिया गया है। इन दोनों विषयों पर हिन्दी में कोई एक 
पुस्तक नहीं थी । प्रस्तुत पुस्तक इसी कमी को पूरा करने की 
दृष्टि से लिखी गई है । पहले भाग में इंगलेड की शासन पद्धति 
का ओर दूसरे भाग में इंगलेंड की औद्योगिक क्रांति का 
वणन हे । 

पुस्तक के अन्त में विद्यार्थियों की सुविधा का बिचार कर 
सारांश और प्रश्न भी दिए गये हैं | कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जिनका 
उत्तर इस पुरतक में नहीं है। ऐसे प्रश्न इस विचार से दिए गए 
हैं जिससे विद्याथियों की विचार शक्ति का विकास हो और 
उनकी ज्ञान पिपासा बढ़े । 


--लेखक 
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पद्दिला अध्याय 
विषय प्रवेश 


ह_ गलैण्ड की शासनपद्धति जानने की श्रावश्यकता- 
भारतवर्ष के इतिहास से हम जानते हैं कि यहाँ अंगरेजों का 
आझागमन सतरहवीं शताब्दी से आरम्भ हुआ। सन्‌ १८५७ 
तक तो अंग्रेजों ने पूरे भारत पर अधिकार, कर लिया और इस 
देश का शासन-प्रवन्ध इज्नलैण्ड की पालि मेस्ट के हाथ में चला 
गया। तब से इज्नलेण्ड का बादशाह भारत का भी सम्राट हो 
गया । भारत का शासन-विधान इब्ज लेण्ड की पालिंमेण्ट ने ही 
बनाया है ओर समय सभ्य पर उसीने उसमें परिवर्तन भी 
किए हैं। भारतवासियों के लिए इज्ललेण्ड की शासनपद्धति का 
का ज्ञान प्राप्त करना बहुत झावश्यक है। योरप में इक्नलैण्ड का 
स्थान राजनैतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ऊँचा है । 
झौद्योगिक क्रान्ति, जिसने संसार का आर्थिक स्वरूप ही बदत्न 
दिया, पहले पहल इंगलैरड में ही आरम्भ हुई थी। आजकल 
भी औद्योगिक क्षेत्र में इज्नलैण्ड प्रमुख राष्ट्रों में दै। प्रिटिश 
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साम्राज्य में संसार के क्रीब एक-चौथाई आदमी निवास करते 
हैं, इड्न लेण्ड संसार की प्रधान शक्तियों में गिना जाता है। ऐसे 
महान देश की शासन पद्धति और ओद्योगिक क्रान्ति का ज्ञान 
प्राप्त करना सब के लिए आवश्यक है| 

इस पुस्तक के प्रथम भाग में हम इद्जलेण्ड की शासन- 
पद्धति की मुख्य बातें समभाने का प्रयत्न करते हैं। दूसरे 
भाग में इस देश की ओद्योगिक क्रान्ति पर विचार किया 
जायगा । 

इगलेण्ड की भोगोलिक स्थिति---इस देश की शासन- 
पद्धति पर विचार करने से पहिले इड्शलेण्ड की भौगोलिक 
स्थिति के विषय में कुछ जान लेना आवश्यक है। साधारण 
बोलचाल में हम त्रिटिश संयुक्त राज्य को भी इड्रलैण्ड कहते 
हैं । इसमें इद्शधलेण्ड, वेल्स, स्काटलैण्ड, उत्तरी आयलेंग्ड भोर 
खाड़ी के द्वीप शामिल हैं। इन सबमें इंगलैण्ड प्रधान है, 
इसलिये ब्रिटिश संयुक्तराज्य इंगलेण्ड के नाम से भी पुकारा 
जाता है। इंगलैण्ड, वेल्स और स्काटलैन्ड को ग्रेटन्रिटेन भी 
कहते हैं । भेटब्रिटेन योरप के पच्छिम में चारों ओर से समुद्र 
से घिरा एक सुरक्षित टापू है। इसके दक्षिण भाग में इंगलैेन्ड 
ओर वेल्स हैं। उत्तर में पहाड़ों से परे स्काटलेंड है। ग्रेटत्रिटेन के 
पास ही एक दूसरा टापू है, जिसे आयलेंड कद्दते हैं । इसका 
उत्तरी भाग संयुक्त राज्य में है, और दक्षिण भाग ब्रिटिश साम्रा- 
ज्य का एक स्वतन्त्र भाग है, उसे आयरिश-फ्री स्टेट कहते हैं। 
इजजलेंड ( त्रिटिश संयुक्त राज्य ) का क्षेत्रफल ६५ हजार वर्गमील 
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ओर जन संख्या लगभग चार करोड़ साठ लाख है। इस प्रकार 
यह क्षेत्रफल ओर जन संख्या दोनों में हमारे संयुक्त प्रान्त से 
छोटा है । 

भोगो लिक स्थिति से छाम--इश्नलेंड योरप में अमरीका 
ओर अफ्रीका के बीच ऐसे मौके की जगह पर है कि भिन्न भिन्न 
देशों का व्यापारिक माल इस राज्य के पास से गुजरता है 
ओर सब जगहों का माल यहाँ आसानो से आ सकता है। 
इस प्रकार एक तरद यह राज्य समुद्र के चोराहे पर है। इससे 
यहाँ के निवासियों को संसार के विधिध देशों से व्यापार करके 
लाभ उठाने की बड़ी सुविधा है। समुद्र का किनारा कटा होने के 
कारण यहां कई अच्छे बन्दरगाद हैं| विदेशों से माल लाने ले 
जाने के लिये प्रकृति ने इसे अच्छे साधन दिये हैं। भीतरी 
व्यापार के लिये नदियों ने बड़ी सुविधा प्रदान की है ; कोई भी 
स्थान समुद्र से २५० मील से दूर नहीं है। इन्हीं कारणों से 
व्यापार में इड्रलेंड ने काफी उन्नति की है। समुद्र से घिरे रहने 
के कारण, यह योरप के राज्यों के आक्रमणों से सदैव सुरक्षित 
रहा है, ओर अपने साम्राज्य का विस्तार तथा इतनी उन्नति कर 
पाया है। 

शासन-विधान किसे कहते हैं--इज्ललैन्ड के शासन- 
विधान के सम्बन्ध में विचार करने से पहिले हमें यदू जान 
लेना आवश्यक है कि शासन-विधान किते कहते हैं ? प्रत्येक 
राज्य में शांति स्थापित रखने ओर त़िवासियों की सामूद्दिक 
उन्नति करने के लिये एक ऐसी संस्था की जरूरत द्वोती है 
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जो आवश्यक नियम बनाये, उन नियमों का पालन कराये, 
ओर नियमों के पालन न करने वालों को दण्डित करे तथा 
देश को बादरी आक्रमणों से सुरक्षित रखे। इस संस्था- को 
सरकार कहते हैं। सरकार के भिन्न भिन्न अज्ों के सद्गठन, 
कतंव्य, अधिकार और पारस्परिक सम्बन्ध आदि के नियमों या 
कानूनों को शासन विधान कहते हैं । 

ब्रिटिश सरकार के अंग-- प्रत्येक राज्य में विविध कार्यों 
को स॒चारु रूप से चलाने के लिए सरकार को तीन भागों में 
बाँटा जाता है (१) व्यवस्थापक मंडल, यह राज्य के लिये 
कानून बनाता है, और शासन सुचारु रूप से चलाने के लिये 
प्रस्ताव स्वीकार करता है (२) प्रवन्ध कारिणी, यह राज्य के 
नियमों का पालन कराती है ओर व्यवस्थापक सभा के द्वारा 
स्वीकृत प्रस्तावों के अनुसार काम करती है। (३) न्याय 
विभाग, इसके द्वारा कानून की व्याख्या की जाती है और कानुन 
भंग करने वालों को दड दिया जाता है। 

भिन्न भिन्न शासन पद्धतियों में इन तीनों विभागों के 
पारस्परिक सम्बन्ध अलग अलग प्रकार के रहते हैं। कहीं तो ये 
तीन विभाग प्रथक्‌ पृथक्‌ होते हैं. कहीं एक ही अधिकारों दो या 
तीन विभागों का कार्य संपादित करता है। 

इड्लैन्ड की सरकार के तीन भाग हैं। कानून या नियम 
बनाने वाली संस्था को पारलिंमेंट कहते हैं, इसमें दो सभाएँ हैं। 
लॉ सभा या हाउस आफ लाडंस, और कामन्स सभा या हाउस 
आफ कामन्स | प्रबन्धकारिणी के तीन अंग हैं। बादशाह, 
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केबिनेट या मंत्रिमण्डल, ओर सिविल सरविस | ध्याय विभाग 
के अंतगेत न्यायालय हैं । 


इ गलेण्ड की शासनपद्धति का महत्व-भारतवासियों 
के लिए इ गलैन्ड की शासन-पद्धति का बहुत महत्व है। जैसा 
कि पहिले बतलाया जा चुका है, भारत का शासन-विधान 
पार्लिमेंट की स्वीकृति से चलाया जाता है। भविष्य में 
भी हमारा शासन कुछ कुछ इ'गलैन्ड के ढंग पर रहने का 
अनुमान है । 


इ गलैन्ड संसार के महान शक्तिशाली देशों में से एक है । 
उसकी शासन प्रणाली प्रजातन्त्रात्मक कद्दी जाती है। संसार के 
अनेक देशों कौ शासन व्यवस्था ,इगलेन्ड के शासन विधान 
के आधार पर है। इ गलैन्ड की पार्लिमेंट को दूसरे देशों की 
पालिंमेंटों की जननी कहते हैं। 


इगलैग्ह की शासनपद्धति का महत्व इस विचार से 
ओर भी बढ़ जाता है कि इ गलैन्ड की-आज की शासन व्यवस्था 
धीरे धीरे विकसित हुई है। समय समय पर इसमें आवश्यकता- 
नुसार परिवतन किये गये हैं। डसका फल यह हुआ है कि जहाँ 
पहिले इ गलैन्ड में बादशाह के अधिकारों की कोई सीमा न 
थी, अब राजा के व्यक्तिगत धिकार बहुत फम रह -गए हैं 
झौर शक्ति जनता द्वारा निर्वाचित व्यवस्थापक सभा के द्वाथ में 
आा गई है। इस प्रकार इंगलेन्ड ने अवेध राजतन्त्र से प्रजातंत्र 
की ओर प्रगति की है। 
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सारांश 

सतरदहवीं शताब्दी में अंगरेज भारत में व्यापार के लिए शआ्राये 
झर सन्‌ १८५७ में इस देश का शासन भी ब्रिटिश पालिंमेंट के दाथ 
में चला गया | तब से इद्धलेन्ड का बादशाह ही भारत का भी सप्राट 
होता है । राननेतिक और आथिक दृष्टि से इड्भलैंढड का बड़ा महत्व 
हे। श्रोद्योगिक क्रान्ति की जन्मभूमि इज्जलेंड दी है । 

ब्रिटिश छंयुक्त राज्य के स्थान पर हड्जुलेंड भी प्रयोग में लाया 
जाता है। इसमें इज्जलेंड, वेल्स, स्काटलेंड, उत्तरो श्रायलेंड और मान 
द्वीप आदि शामिल हैं | यह योरप के पश्चिम में है। समुद्र से घिरे 
रहने के कारण सुरक्षित है। किनारा कटा द्वोने के कारण यहाँ श्रच्छे 
अच्छे बन्दरगाद हैं। समुद्रों का चोराद्या दोने के कारण यहाँ व्यापार 
की काफी सुविधाय हैं। 

शासन-विधान द्वारा सरकार के भिन्न भिन्न भागों का संगठन, 
कतंव्य, अधिकार और पारस्परिक सम्बन्ध मालूम होते हैं ।. 

सरकार के प्रायः तीन भाग द्वोते हें--( १ ) व्यवस्थापक मंडल 
(२) प्रबन्ध विभाग (३) न्याय विभाग। इज्जलेंढ को सरकार के 
निम्न-लिखित तीन अंग हें-.- 

(१) पालिमिंट (२) केबिनेट या मत्रिमंडल (३) न्याय विभाग । 
इजलेंड की शासन-पद्धिति का जानना बहुत आवश्यक है। उसका 
भारतवर्ष से घनिष्ठ सम्बन्ध है। इज्जलेंड की शासन पद्धति क्रमशः 
विकसित हुई है। अपने ढंग की सब से पुरानी शासन प्रणाली है 
और बहुत से देशों की शासन-पद्धति इसी के ढंग पर बनाई गई है। 


अश्न 


(१) इजलेंड की भौगोलिक स्थिति से इज्जलेंड को क्‍या लाभ हैं [ 


(२) संसार में इज्जरेंढ के महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने के प्रधान 
कारण क्या हैं ! 
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(३) शासन विधान की परिभाषा समझाइये और भारत के शासन- 
विधान का उरुक्षेप में वर्णन कीजिये | 

(४) सरकार के प्रधान श्रज्ञों का वर्णन कीजिये। इज्जलैन्ड की 
सरकार के प्रधान अ्रज्ञों की भारत की सरकार के प्रधान श्रज्ञों से 
तुलना कीजिये | 

(५) इृज्लैन्ड की शासन-पद्धति का मदत्व संक्षेप में समझाइये। 

(६) भारतवासियों को इज्ञलैन्ड की शासन पद्धति का श्रध्ययन 
क्यों करना चाहिये ! 


दूसरा अध्याय 
बादशाह ओर प्रिवी कॉसिल 


हम बतला चुके हैं कि शासन के तीन अज्ञ द्ोते हैं । उसमें 
बादशाह का प्रधान स्थान रहता है। इस अध्याय में हम इज्ञ- 
लेंड के बादशाह के अधिकार और कतंव्यों के सम्बन्ध में विचार 
करते हैं । 

बादशाह के पद का आरम्भ--नवीं शताव्दी से पूर्व 
इज्नलेंड में बादशाह का पद्‌ नहीं था। सारा देश स्वतंत्र सरदारों 
के द्वाथों में था। प्रत्येक सरदार अपने कबीले का प्रधान होता 
था। इन सरदारों के अधिकार सीमित थे। हरेक जाति या 
कबीले की एक सभा होती थी। समय समय पर यह. सभा 
अपनी जाति का दूसरे कबीले से लड़ना निश्चय फरती 
थी; ओर प्रधान के मरने पर राजपरिवार के व्यक्तियों में 
से किसी को यह अपना मुखिया निर्वाचित करती थी। उस 
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समय यह विचार नहीं था कि राजा का बड़ा लड़का द्टी गद्दी का 
मालिक होना चाहिये। राजपरिवार का कोई भी निर्वाचित 
व्यक्ति मुखिया हो सकता था। यह समय बहुत श्रशान्ति का 
था। कोई न कोई सरदार आपस में लड़ते ही रहते थे। इस 
कारण राजा का प्रधान काय युद्ध में नेठत्व करना और शान्ति 
काल में जाति की सभा का सभापति होना था। नवीं शताब्दी 
में एएचट नामक एक सरदार ने सबको जीत लिया और यह 
तय किया कि वह इन सब का बादशाह हो ओर अन्य सरदार 
आपस में न लड़ें | कुछ सरदार अब भी स्वतंत्र रह गये थे। अब 
इन सरदारों और कुछ धर्माधिकारियों की “विटन जे माट” नाम 
की सभा बनी। इस सभा के अधिकार बादशाह को चुनना च 
सलाह देना था । 
निरंकुश बादशाह--सन्‌ १०६६ ई० में विलियम प्रथम 
नामडी ( फ्रांस ) से इज्लंड आया और शीघ्र ही व६ सेलनिक 
की लड़ाई में जीतने के बाद इज्जनलेण्ड का बादशाह निवाचित 
किया गया | इसी समय न्तामन लोगों ने इक्नलेंड में जमीन प्राप्त 
की और सामन्तशाद्दी का आरंभ हुआ । तब से यह्‌ विचार भी 
जोर पकड़ता गया कि बादशाह - का बड़ा लड़का ही उत्तरा- 
धिकारी हो। धीरे धीरे घादशाह वंशानुक्रम से होने लगा और 
ज़सके अश्विकार बढ़ते गये। 
तेरहवीं शताब्दी के आरंभ में कुछ सरदारों ने आन्दोलन 
किया कि बादशाह के अधिकार सीमित किये जाने चाहिये। 
पीड़े इन लोगों ने आन्दोलन में निम्न वर्ग को भी शामिल कर 
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लिया । उसका फल यह हुआ कि बादशाह जान को सन्‌ १२१५ 
में मेगनाचाटो नामक अधिकार पत्र देना पड़ा। इसकी मुख्य 
बातें ये थीं--बादशाह अपने कार्यों में प्रजा की सम्मति ले और 
प्रजा एक आदमी ( बादशाह ) के बजाय कानन द्वारा शासित 
हो । इन्हीं दो सिद्धान्तों के आधार पर बहुत से कानून बने । 
तेरहवीं, चौद्‌हवीं और पन्‍्द्रहवीं शताब्दी में पालिमेंट ने कई 
प्रकार के राजनैतिक अधिकार प्राप्त किये। इसने एडवड 
द्वितीय, रिचर्ड द्वितीय और रिचड तृतीय से उनके मनमाने 
कार्यो" के लिए जबाब तलब किया। इस प्रकार इज्जललेण्ड का 
शासन निरंकुश राजतंत्र से वैध राजतंत्र की ओर प्रगति करने 
लगा । 

चाल्स प्रथम १६२५ में गद्दी पर बैठा। वह बहुत निरंकुश 
ओर अधिक खर्च करने वाला था। उसका दावा था कि राजा 
का गद्दी पर दैवी अधिकार है और वह अपने इच्छानुसार चाहे 
जो नियम बना सकता है । परन्तु पालिमेंट इस विचार से सह- 
मत नहीं थी | चाल्सं प्रथम को सदेव खच के लिए पालिमेंट की 
स्वीकृति की आवश्यकता द्दोती थी । परन्तु पालिमेंट रुपये देना 
स्वीकार नहीं करती थी | उसने बार बार पालिमेंट बुलायी और 
भंग की | अन्त में उसने पालिंमेंट से रुपये की स्वीकृति न मिलने 
पर दबाव डालकर प्रजा से कर्ज लेना आरंभ किया; कई धनी 
व्‌ प्रतिष्ठित आद्मियों को जेल में डाल दिया। इन सब बाते 
से प्रजा और राजा में भयंकर .संघष॑ पेश हो गया। गृह-युद्ध 
हुआ और सन्‌ १६४६ में चाल्स प्रथम मार डाला गया। सन् 
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१६४६ ईं० से सन्‌ १६६० इ० तक कोई बादशाह न रहा। बिना 
बादशाह के क्रामबैल की अध्यक्षता में शासन कायं किया गया। 
इस समय भी अराजकता से तंग आकर लोगों का विचार हुआ 
कि शासन-प्रबन्ध के लिये बादशाह आवश्यक है । सन्‌ १६६० इ० 
में चाल्स द्वितीय को गद्दी दी गइ। इसने १६८४ तक राज्य 
किया । इसके बाद जेम्स द्वितीय बादशाह बना | इसने लोकमत 
के विरुद्ध कई काम किये। जेम्स द्वितीय की निरंकुशता व सेच्छा- 
चारिता से तंग आकर सात सरदारों ने बिलियम आफ आअआरेंज 
को राज्य सम्हालने के लिये ३० जून १६८८ को निमन्त्रित 
किया । यही व्यक्ति विलियम तृतीय के ताम से बादशाह बना। 
जेम्स द्वितीय ने परिस्थिति गम्भीर जानकर इड्ज लैण्ड छोड़ना दी 
उचित समझा ओर फ्रॉस में लुईं चोदहवें के पास चला गया। 
इन सब घटनाओं से हम देखते हैं कि धीरे धीरे बादशाह के 
अधिकार कम होते गये ओर पालिंमेंट शक्ति शाली होती गयी । 
बादशाह के उत्तराधिकारी का नियम-सन्र १७०१ ३० 
' में एक्ट आफ सेटलमेंट या उत्तराधिकार नियम पास हुआ। 
इससे यह निश्चय हो गया कि इब्जनलैण्ड में बादशाह वंशानुक्रम 
से होंगे परन्तु वह गद्दी पर तभी तक रद्द सर्कगे जब तक 
उन्हें पालिंमेंट चाहे । इस नियम के श्रनुसार यह निश्चित 
किया गया कि राज्य जेम्स प्रथम की पोती, सोफिया के वंशजों 
को मिले। इस एक्ट से बादशाह का पद्‌ गुण-कर्मानुसार 
नहीं दिया जाता वल्कि वह वंशगत है। बादशाह फे मरने पर 
उसके बड़े लड़के को, उसके जीवित न होने पर उसके बड़े लड़ के 
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को, और लड़का न द्वो तो लड़की को राजगद्दी दी जाती है। 
यदि बादशाह के बड़े लड़के की कोई सन्तान न हो, तो बादशाह 
का दूसरा लड़का और उसके जीवित न होने पर उसकी सन्तान 
राजगददी की अधिकारी होती है। यदि बादशाह का कोई लड़का 
या उसकी सन्‍्तान जीवित न हो तो बादशाह की सबसे बड़ी 
लड़की या उसकी सन्‍तान गद्दी की अ्रधिकारिणी होती है। 
राजगही पर बेठनेवाले प्रत्येक व्यक्ति को यह शपथ लेनी पड़ती 
है कि वह प्रोटेस्ट्ट मत का ईसाई है। यदि वह रोमन कैथलिक 
मत का या अन्य किसी धम का अनुयायी हो तो वह राज्य- 
धिकार से वंचित कर दिया जाता है । 

बादशाह के अधिकार---अब हम वर्तमान बादशाह के 
अधिकारों का वर्णुन करते हैं । बादशाह के निम्नलिखित 
अधिकार हैं--(९) शासन संबंधी अधिकार (२) पालिंमेंट 
सम्बन्धी अधिकार; (३) न्याय संबंधी अधिकार, और इनके 
अलावा बादशाह के विशेष अधिकार भी हें। इनके बारे में 
खुलासा विचार आगे किया जाता है । 

बादशाद सारे राज कम चारियों की नियुक्ति करता है। जजों 
तथा कुछ अन्य कमचारियों को छोड़कर वह उनको उनके पद 
से हटा भी सकता है। व्यावद्दारिक रूप से कमचारियों की 
नियुक्ति सिविल सरविस की परीक्षा द्वारा होतो है और . उनका 
पद्‌ स्थायी होता है। जजों को तब ही निकाला जा सकता है 
जब दोनों व्यवस्थापक सभाएँ इस आशय का प्रस्ताव पास कर 
दें। बादशाह का जल सेना, स्थल सेना और हवाई सेना पर 


श्२ इड़लेंड का शासन 


पूर्ण अधिकार है । वह चाहे तो सेना को बरखास्त भी कर 
सकता है। बादशाह स्थानीय शासन व्यवस्था की निगरानी 
करता है और उस विषय में आदेश भी देता है। यह कार्य बोड 
आफ ट्रेड ओर स्वास्थ्य विभाग आदि द्वारा पूरा किया जाता 
है। बादशाह परराष्ट्र सम्बन्धी मामलों की देखभाल करता है। 
विदेश मन्त्री, राजदूतों व सलाहकारों की नियुक्ति आदि अन्य 
कार्य भी बादशाह करता है। दूसरे राष्ट्रों से युद्ध घोषणा करना 
और सुलह करना भी बादशाह के हाथ में है। परन्तु युद्ध के 
खर्चे के लिए पार्लिमेंट की अनुमति लेना आवश्यक है। सन्धि 
प्रस्तावों ओर समझोतों पर बादशाह पार्लिमेंट की अनुमति 
लिए बिना भी स्वीकृत दे सकता है बशरते कि रुपये खच करने 
की आवश्यकता न द्वो और देश का कोई भाग न देना पड़े । 
डपनिवेशों के सम्बन्ध में बादशाह के अधिकार अब भी महत्व- 
पूर्ण हैं । उपनिवेशों और भारत के सम्बन्ध में बादशाह फो 
कानून बनाने और कानूनों को रद्द करने का अधिकार है। स्वराज्य 
प्राप्त उपनिवेशों में बादशाह के अधिकार नाम मात्र के हैं ; 
ओर वह वहाँ भी वैधानिक सम्राट ही है। बादशाह को प्राण 
दण्ड पाये व्यक्तियों को क्षमा प्रदान करने का भी अ्रधिकार 
प्राप्त है । 

पार्लिमेंट से पास हुआ कानून तभी श्रमल में आता है जब 
उसके लिए बादशाह स्वीकृति दे दें । सम्राज्ञी एन ( १३०२-१४ ) 
के समय से श्रब॒ तक कोई ऐसा अवसर नहीं आया जब 
बादशाह- ने पार्लिमेंट के पास किये हए किसी प्रस्ताव पर अपनी 
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स्वीकृति न दी हो। इससे मालूम होता है कि बादशाह की 
स्वीकृति एक जाव्ते की चीज है | बादशाह पालिमेंट की बैठक 
बुलाता है, स्थगित करता है और भंग भी करता है। साल में 
एक बार पालिमेंट को बुलाना आवश्यक है | 

बादशाह ही न्याय का श्रोत माना जाता है। न्यायाधीशों 
द्वारा किया गया न्याय बादशाह के नाम पर किया जाता है 
ओर वह न्याय बादशाह द्वारा किया हुआ समझा जाता है। 
इगलेंड में बादशाह को पालिंमेंट की स्वीकृति से न्यायालय 
बनाने ओर तोड़ने का अधिकार है। घह जजों को नियुक्त करता 
है, परन्तु बिना पालिंमेंट की अनुमति के वह उन्हें निकाल नहीं 
सकता। भारत ओर अन्य उपनिवेशों के लिए बादशाह ही 
अपील सुनने का अधिकारी है। (प्रिवी कॉंसिल की एक कमेटी 
बादशाह को न्याय सम्बन्धी मामलों में सलाह देती है ।) 

बादशाह-इ'गलेड की चर्चा' (धामिंक संस्थाश्रों) का प्रधान 
है। वह आकं-विशप ( लाट पादरी ) और चर्च के अन्य ध्धि- 
कारियों की नियुक्ति करता है। धर्म सम्बन्धी सब मामलों में 
बादशाह दी त्रिटिश संयुक्त राज्य में प्रधान है। बादशाह उपाधि 
और श्न्‍्य पद्वियाँ प्रदान करता है। ऊपर कट्दे गये अधिकारों 
को बादशाह कभी स्वेच्छा से व्यवह्वार में नहीं लाता वरन मंत्री- 
मंडल की इच्छानुसार द्वी उनका प्रयोग करता है। 

बादशाह के विशेष अधिकार-धादशाह को कुछ विशेष 

अधिकार ऐसे भी हैं जो उसे कानून से प्राप्त नहीं हैं। इन 
अधिकारों को वह पालिंमेंट की अनुमति के बिना द्वी फाम में ला 
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सकता है। ये अधिकार बादशाह के पुराने अधिकारों के 
अवशेष हैं। विशेष अधिकार अनिश्चित व असीमित हैं। इन 
अधिकारों के अनुसार बादशाह पार्लिंमेंट की अनुमति के बिना 
सेना के हथियार रखवा सकता है, सरकारी नौकरों को बरखास्त 
कर सकता है, युद्ध और सन्धि कर सकता है, साम्राज्य के 
किसी भी निवासी को लार्ड बना सकता है, अपराधियों को 
दया प्रदान कर सकता है। 

इस प्रकार अंगरेजी शासन पद्धति के अनुसार चलता हुआ 
भी बादशाह कई ऐसे कार्य कर सकता है जिनसे देश की आन्त- 
रिक उन्नति में तथा अन्तराष्ट्रीय सम्बन्धों में बहुत बाधा पहुंचे । 
परन्तु वास्तव में जैसा कि पहिले कद्दा गया है आजकल वह 
कोई भी का अपनी इच्छा के अनुखार नहीं करता; वह अपने 
अधिकारों को, अपने मन्त्रियों की सलाह बिना अमल में नहीं 
लाता । बादशाद्र जो भाषण दैता है, वह भी प्रधान मन्त्री या 
अन्य मंत्रियों द्वारा लिखा होता है; उसका अन्य राज्यों से जो 
पत्र व्यवहार होता है वह मन्त्रियों से छिपा नहीं रहता। बाद- 
शाह अपना विवाह भी मन्त्रियों की इच्छा के विरुद्ध नहीं कर 
सकता । 

बादशाह का उत्तरदायित्व “कहा जाता है कि बादशाह 
कोई गलती नहीं कर सकता। बात यद्द है कि बादशाह अपने 
द्वारा किये किसी भी कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं द्ोता। 
प्रत्येक कार्य जो बादशाह द्वारा किया जाता है, उसके लिए 
उस कार्य सम्बन्धी विभाग का मंत्री उत्तरदायी होता दे। 
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प्रत्येक आज्ञा पत्र पर बादशाह के साथ किसी न किसी मंत्री 
के भी हश्ताक्षर होते हैं | यदि किसो अधिकार का प्रयोग गैर 
कानूनी साबित होता है तो वह मन्त्री बादशाह के नाम की 
ग्राड़ लेकर नहीं बच सकता | 

शासन विधान में बादशाह का महत्व-यद्यपि धादशाह 
सब काय मंत्रियों के परामश से करता है फिर भी शासन 
पद्धति में उसका कुछ न कुछ महत्व रहता द्वी है। वह आवश्य- 
कतानुसार मन्त्रियों को प्रोत्साहन या चेतावनी देता है। 
अपने अधिकारों का उचित डपयोग करके महारानी 
विक्टोरिया, सप्रम॒ एडवड तथा पनच्चम जाजं॑ जैसे बादशाह 
इद्धलेण्ड के शासन काय में और विशेष रूप से वैदिशिक मामलों 
में विशेष प्रभाव डालते रहे हैं| मन्त्रिमन्डल बनते ओर बिगड़ते 
हैं, परन्तु बादशाह सारे देश की एकता का सूत्र है। वह शासन 
कार्य की श्रद्धला को बनाये रखता है। बादशाह राज्य के विविध 
रहस्यों को जानता है और शासन नीति के व्यवहार के सम्बन्ध 
में उसका श्रनुभव प्रायः मन्त्रियों की श्रपेत्षा श्रधिक होना 
स्वाभिवक ही -है। सम कूदार बादशाह का प्रभाव केवल प्रधान 
मनन्‍्त्री को छोड़कर और सब व्यक्तियों की श्रपेज्ञा प्राय: श्रधिक 
रहता है। यही कारण है कि यद्यपि व्यावद्ारिक दृष्टि से उसके 
अधिकार कम होते गये हैं परन्तु उसका मान जनता के हृदय 
में बढ़ता गया है। बादशाह द्वी ब्रिटिश साम्राज्य की एकता का 
प्रमुख चिन्ह है; सम्पूर्ण साम्रज्य उसे अपना सम्राट मानता है। 
बादशाह इंगलेड में धर्म का भी प्रधान है इसलिए उसमें लोगों 
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को देवीशक्ति का आभास प्रतीत होता है और आदमी उसके 
नाम से निकाली गई आज्ञाओं को पालना अपना धम सम- 
मते हैं। 

स्वयं अ्रपनी श्च्छा के अनुसार ब्रादशाह शासन कार में 
कोई हस्तक्षेप नहीं करता। पालिमेंट ने उससे इतने अधि- 
कार ले लिये हैं कि वह केवल वैध शासक रहगया है। बादशाह 
सब राजनेतिक दलों से परे है, वह किसी दल का सदस्य नहीं 
हो सकता । अंगरेजी शासन विधान में बादशाह सम्मान की 
वस्तु है भय की नहीं । इज्नलैण्ड में बादशाह का पद्‌ ८०० घ्षे 
से चला आ रहा है। इस पद्‌ की मान मय्यांदा श्रव भी बनी 
हुई है। हाँ, वहाँ के प्राचीन बादशाह्ट और अब के बादशाहों 
में, श्रपनी इच्छानुसार अधिकार का उपयोग करने के संबन्ध में 
जमीन आसमान का अन्तर है। व्यावहारिक दृष्टे से श्राजकल 
बादशाह पुरानी राज सत्ता का छाया-मात्र है। 

शाही खच--बादशाद्द को इज्नलैण्ड में उसके परिवार 
और अपने खर्च के लिये एक निर्धारित रक्तम मिलती है।इस 
रकम को पालिमेंट प्रतिवर्ष पास करती है। इसको सिदितल 
लिस्ट कहते हैं। जब बादशाह गद्दी पर बैठता है उस समय यह 
रकम निर्धारित करदी जाती है। उसके जीवन काल में यह 
रकम बदली नहीं जाती । उसे जीवन भर यह निर्धारित रकम 
मिलती रहती है। एक घादशाह के मरने पर शाही ख की 
जाँच होती है और नये बादशाह की अ्रावश्यकताश्रों के अनु- 
सार शाही खच की नयी रकम निर्धारित को जाती है। अन्य 
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विषयों की भाँति पालिमेंट इस विषय पर भी बहस करती है। 
ओर पालिमेंट का उसपर पूर्ण नियंत्रण रहता है। एक बादशाह 
का शासन काल समाप्त होने पर शाही खच का ब्यौरा प्रकाशित 
किया जाता है । बादशाह के पास निजी जायदाद काफ़ो होती 
है पर यह सब जायदाद राष्ट्र को समपित कर दी जाती है, और 
बादशाह को अपने तथा अपने परिवार के लिए पालिमेंट की 
उदारता पर निभर रहना पड़ता है। इस समय बादशाह को 
प्रतिवष मिलनेवाली कुल रकम ४,१०,००० पोंड है; इसमें से 
१,१०,००० बादशाह के प्रिवी पस (निजी खच ); १,३७,००० 
पोंड महल के कमचारियों का वेतन और पेंशन; १,५२,८०० 
पौंड महल का खच, भोजन वस्र आदि १३,२०० पोंड दान और 
पारितोषक आदि के लिये द्वोते हैं| बादशाह की सन्‍्तान तथा 
भाइयों के लिये अलग अलग रकमें निर्धारित हैं।सब शाही 
खर्च मिलाकर इंगलेंड की कुल वाषिंक आय के एक प्रतिशत 
के पन्द्रहवें भाग से अधिक नहीं होता। 
भ्रिवी कॉसिल-नामंन लोगों के आने तक इ गलेंड में 
विटन-सभा थी जिसका कार्य बादशाह को सलाद देना था। 
बारहवीं शताब्दी के मध्य तक इस सभा का रूप कुछ ब॒दल 
गया ओर यह बड़े बड़े सरदारों, जागीरदारों और पादरियों 
की एक महासभा हो गयी। इसे उस समय 'प्रेट कॉंसिल” भी 
कट्दा जाता था। राज्य या दरधार के पदाधिकारियों में से जो 
व्यक्ति इस सभा के सदस्य होते थे, और वे अधिकतर बादशाह 
के पास गहलते थे. उनकी धीरे घीरे एक स्थायी कप्मेी बन गगी 
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पीछे इस कमेटी के सदस्य इतने अधिक द्वो गये कि उन सबका 
बादशाद् से घनिष्ट संबंध न रह सका | अतः पन्‍द्रहवीं शताब्दी 
में बादशाह को सलाह देनेवाली इसकी एक छोटी कमेटी 
बनी; यह प्रिवी कोंसिल अर्थात्‌ गुप्त सभा कहलाने लगी। प्रिवी 
कौंसिल का कार्य शासन कार्य में बादशाह को सलाह देना है । 

इस सभा के अधिकार अब बहुत कम हो गये हें। जब 
कभी बादशाह को ऐसी आज्ञा निकालनी होती है, जिसमें इस 
सभा की अनुमति की आवश्यकता हो तो इस सभा का अधि- 
वेशन किया जाता है। ऐसे अधिवेशनों के मौके पर छ: सदस्य 
बुला लिये जाते हैं जो प्रायः मन्त्रिमंडल के सदस्य होते हैं। 
सभा का कोरम तीन सदस्यों का है। बादशाह इस सभा में 
उपस्थित नहीं द्दोता। प्रिवी कोंसिल के सभापति को लाड 
प्रेसीडेंट कहते हैं। यह सदेव मंत्रि-मंडल का सदस्य होता है | 

बादशाह की परिषद्‌” कहे से इसी सभा का आशय लिया 
जाता है। इस सभा की सलाह से बादशाह की जो श्ाज्ञाएँ 
निकलती हैं. उन्हें सपरिषद बादशाह की आज्ञाएं (आड्डस-इन- 
कोंसिल) कद्दा जाता है। 

इस सभा के सब सदस्यों की संख्या प्रायः तीन सौ से 
ऊपर द्वोती है। इसके सदस्य निम्न-लिखित व्यक्ति होते हैं। 

(१) मंत्रिमंडल के सब भूतपूर्व तथा वरंमान सदस्य (२) 
मुख्य राज्याधिकारी (३) राजपरिवार के सदस्य (४) आाक॑ बिशप 
तथा अन्य बिशप (५) बहुत से लाडं, जिनमें प्रायः वे सब व्यक्ति 
होते हैं, जिन्होंने स्वदेश में तथा विदेश में उच्च पदों पर कार्य 
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किया हो । (६) कुछ मुख्य मुख्य भूतपूव तथा बत॑मान न्याया- 
धीश (७) उपनिवेशों और भारतवष' के कुछ राजनीतिश और 
(पट) इस सभा के सदस्य की उपाधि वाले सज्जन | 


बादशाह को अधिकार है कि वह किसी व्यक्ति के इस सभा 
का सद॒स्य बनाये। सदस्य प्रायः वे व्यक्ति बनाये जाते हैं, 
जिन्होंने राजनीति, साहित्य, विज्ञान, शासन या युद्ध आदि 
क्षेत्रों में विशेष सेवा की हो। सदस्य आजीवन होते हैं, और 
(राइट आनरेबल” की उपाधि से सम्मानित होते हैं। सभा के 
सब सदस्य उस समय आमंत्रित किये जाते हैं, जब नये बादशाह 
का राज्याभिषेक होता है; और वह प्रचलित कानून के अनुसार 
शासन करने की प्रतिज्ञा करता है। 'कामन्स”ः सभा का अधि- 
वेशन कराने तथा स्थगित कराने के लिए बादशाह के घोषणा 
पत्र इस सभा में तैयार होते हैं । 


प्रिवी कोंसिल की नन्‍्याय-डपसमिति त्रिटिश साम्राज्य के 
उपनिवेशों तथा ब्रिटिश भारत की उऔच्चत्तम अदालतों की अपील 
सुनती है, ओर साम्राज्य के देशों की सबसे बड़ी अदालत है। 
इसके फैसलों की कहीं अपील नहीं होती। इसमें घ्रिटिश 
उपनिवेशों के मुकदमे तो बहुत कम आते हैं। अधिकतर 
भारतवष के ही मामले पेश द्वोते हैं।इस उपसमिति के कुछ 
न्यायाधीश भारतीय भी रहते हैं। इसके सब सदस्यों को वेतन 
मिलता है। भारतवासी बोलचाल में इस उपसमिति को ही 
“प्रिवी कोंसिल! कहते हैं। 
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सारांश 


नवीं शताब्दी से पूर्व इज्जलैएड में अ्रनेक स्वतन्त्र सरदार द्वोते थे । 
नवीं शताब्दी में उन्हें एक बादशाह के आधोन किया गया | बादशाह 
इन्द्दीं लोगों के द्वारा निर्वाचित द्ोता था। इन सरदारों श्रादि की 
सभा विठन सभा कहलाती थी | यह सभा बादशाह को शासन सम्बन्धी 
मामलों में सलाह देती थी। नामेन काल के प्रारम्भ शअ्रर्थात्‌ सन्‌ 
१०६६ £६० से राजगद्दी वंशानुक्रम से मिलने लगी। निरंकुशता के 
कारण १६४१ में चाल्स प्रथम को प्राण दर्ढड दिया गया । १६८७ में 
जेम्स निकाल दिया गया। १७०१ में 'एक्ट श्राक सेटलमेंट' के श्रनु- 
सार बादशाह के उत्तराधिकार के नियम निश्चित किये गये। 


बादशाद्द के अधिकार ;--वदह पदाधिकारियों की नियुक्ति कर 
सकता है, निकाल भी सकता है । उसका सेना पर पूरा श्रधिकार है। 
युद्ध घोषणा ओर सुलह कर सकता है। परन्तु युद्ध के लिए रुपया 
पालिमेंट की श्रनुमति बिना खर्च नहीं कर सकता। विदेशी मामलों 
में उसे राजदूत नियुक्त करने का अधिकार दहै। उसे उपनिवेशों में 
कानून बनाने, न्याय करने और क्षमा प्रदान करने का श्रधिकार प्राप्त 
है। कोई भी कानून उसकी स्वीकृति के बिना नहीं बन सकता । वहद 
चचच का प्रधान है | बादशाह उपाधि और पद श्रादि देता है। परन्तु 
यद्द सब कार्य वह अपनी इृच्छानुसतार नहीं करता | वद ये कार्य अपने 
मन्न्नियों की सलाह के अनुसार ही करता है| वद अपने शासन उंबंधी 
कार्यो के लिए उत्तरदायी नहीं हे । बादशाह गलती नहीं कर सकता | 


बादशाह मम्त्रियों को प्रोत्ताइन व चेतावनी श्रादि देता है। 
श्रन्तर्राष्ट्रीय मामली में राष्ट्र का प्रतिनिधि है | शासन कार्य में साधारण 
मन्‍्त्री से अधिक शान रखता दे । बादशाह के व्यावद्ारिक अधिकार 
घट रहे हैं पर सम्मान बढ़ रहा है। | 


बादशाद का शाही खर्वा पालिंमेंट निश्चित करती है। वतंमान 
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समय यह ४,१०,००० पॉड है। प्रत्येक बादशाह के राजगद्दी पर 
चैठने पर उसका भत्ता निश्चित किया जाता है और यह उसे जीवन 
भर मिलता रद्दता है । 


प्रिवी कॉसिल बिटन सभा का द्वी विकसित रूप है। इसका काम 
बादशाह को सलाह देना है| बादशाह के साथ इसके भी अधिकार 
बहुत कम दो गये हैं | तीन मेंबरों से इसका कोरम पूरा हो जाता है। 
न्याय उपसम्रिति में उपनिवेशों व भारत की सर्वोच्च अदालतों की 
अपील सुनी जाती है । 


प्रश्न 
१--१६८८ से पूव इज्जलैन्ड के बादशाह के अधिकार क्‍या ये ? 


२--इज्जलैम्ड के बादशाह के उत्त राधिकार सम्बन्धी नियम सम- 
भझाइये | किन किन दशाओओं में लड़को को राजगद्दी मिल सकती है ! 


३--बादशाद्द गलती नहीं कर सकता? का क्या अथ है ! 


४--प्रिवी कोंसिल का विकास किस प्रकार हुआ १ अब उसके 
क्या अधिकार है, तथा उसके सदस्य कौन कौन होते हैं ! 

५---प्रिवी कौंसिल को न्याय उपक्षमिति के कार्यों की विवेचना 
की जिये । 

६--इजलेन्ड में बादशाह के सम्मान बढ़ने के कारण क्या हैं ! 

७--इह ज्लैन्ड के बादशाद के अधिकार किस प्रकार धीरे धौरे कम 
दोते गए! बत॑मान समय में उसको क्या अधिकार प्राप्त हैं और 
उनका उपयोग वह किस प्रकार करता है ! 

८--इजजलैन्ड के बादशाह के अधिकार और कतंव्यों को तुलना 
भारतीय नरेशों के अधिकारों और कृतंव्यों से कीजिये। 

९---भारत के सम्बन्ध में एज्जलैन्ड, के बादशाह को क्या अधिकार 
प्रात है, और बह उनका उपयोग किस प्रकार करता है १ 


तोसरा अध्याय 
केबिनेट या मन्त्रिमण्डल 


पिछले अध्याय में बतलाया जा चुका है कि बादशाह अपने 
शासन सम्बन्धी सब काय मंत्रियों या मन्त्रिमंडल की सलाह 
के अनुसार ही करता है। इस अध्याय में हम मंत्रिमंडल का 
संगठन, उसके अधिकार ओर कत्व्यों के सम्बन्ध में विचार 
करते हैं । 

केबिनेट त्रिटिश सरकार की कायकारिणी का मुख्य भाग 
है । इसे इज्नलैन्ड के शासन विधान का केन्द्र बिन्दु कहा जा 
सकता है क्योंकि सरकार की पूरी मशीन इसको स्थिर मानकर 
इसीके चारों ओर घूमती: है । इसके अधिकार असीमित हैं 
बशतें की इसका कामन्स सभा में बहुमत रहे | इतना होते हुये 
भी केबिनेट का शासन-विधान में कहीं भी जिक्र नहीं किया 
गया है । क्‍ 

केबिनेट का विकास--चाल्स प्रथम ने पहली बार प्रिवी 
कोखिल के कुछ सदस्यों को अपने सलाहकारी के रूप में चुना 
था | इस समय तक न तो पालिमेंट के हाथ में राज्यकी सचा 
ही थी और न पार्टी प्रथा का जन्म ही हुआ था। इन दो 
कारणों से मन्त्रिमंडल अभी गर्भावस्‍था में ही था। 

चाल्स द्वितीय ने अपने सलाहकारों की केबिल नामक एक 
समिति बनाई। इस प्रकार इसका अस्तित्व प्रिवी फोंसिल से 
ध्यलग प्रकट होने लगा।। इसी समय जनता में यह भावना 
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उत्पन्न होने लगी कि मन्त्रिमंडल उत्तरदायी होना चाहिये। 
दलबन्दी प्रथा का आरम्भ भी इसी समय में हुआ। उस 
समय कामन्स सभा में सदस्यों के दो दल थे जो “विगः 
ओर “टोरी” कहलाते थे । विलियम तृतीय ने सबसे पहिले बिग 
ओर टोरी दल से अपना मन्त्रिमएडल चुना। इस मन्त्रिमण्डल 
में प्रधान मन्त्री का कोई स्थान नहीं था।. यह मिश्रित मन्त्रि- 
मन्डल अधिक समय तक न चल सका । बादशाह जाज प्रथम 
ने विग दल के नेता वालपोल को प्रथम बार अपना मन्त्रिमन्डल 
बनाने को निमन्त्रित किया। सन्‌ १८०१ इं० तक एक दल से 
मन्त्रिमन्डल बनाने की प्रथा पूर्ण रूप से व्यवहार में नहीं आई 
परन्तु इसके बाद स तो यह अलिखित नियम सा हो गया । 
साधारण अवस्था में मन्त्रिमन्डल एक ही दल से बनता है। 
मन्त्रिमन्‍्डल का शासन काय में महत्व बढ़ने का कारण यह भी 
था कि जाज प्रथम जमन था ओर वह अंग्रेज़ी भाषा से अनमिश्ञ 
था, इस कारण सारा राज्य का काय मन्त्रिमन्डल को ही करना 
पड़ा। सन्‌ १७४२ में कामनन्‍्स सभा में एक वोट से हारने पर 
वालपोल ने इस्तीफा दे दिया। यद्यपि उसे जाज द्वितीय का 
विश्वास प्राप्त था परन्तु उसने त्याग पत्र देना ही उचित समझा । 
इससे आगे के लिये यह एक उदाहरण ही नहीं, नियम हो गया 
कि यदि मन्त्रिमन्डल किसी प्रस्ताव पर बहुमत प्राप्त न कर सके 
तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिये। इसी प्रकार धीरे धीरे केबिनेट 
का विकास दोता गया और मन्सत्रिमस्डल ने आज का रूप पाया । 

सन्‌ १६१४ के महायुद्ध में सारे दलों में समकोता दो जाने 
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से मिश्रित म त्रिम' डल या कोलिशन मिनिस्ट्री की स्थापना हुई। 
युद्ध काय को भल्री भाँति सम्पादित करने के लिए लाइंड जाजं 
तत्कालीन प्रधान मन्त्री ने युद्ध-मन्त्रिम' डल में बड़े बढ़े जनरल 
ओर युद्ध विशेषज्ञ भी सलाह देने के लिए बुलाये। आरम्भ 
में इससें पांच सदस्य थे परन्तु बाद में जनरल स्मटस को भी 
शामिल कर लिया गया था | युद्ध-मन्त्रिम' डल में जनरल स्मटस' 
एक ऐसे सदस्य थे जो ब्रिटिश पार्लिमेंट के प्रति उत्तरदायी नहीं 
थे। सन्‌ १६१६ इ० में युद्ध-मन्त्रिम' डल भंग कर दिया गया। 
वतमान महायुद्ध में भी युद्ध मन्त्रिमडल की स्थापना हुई है 
परन्तु इस बार इसके सदस्यों की संख्या अधिक है। युद्ध-मन्त्रि- 
मंडल का अध्यक्ष प्रधान मन्त्री ही होता है। 

मंत्रिमदल के सदस्यथ- इस स्थान पर यह स्पष्ट करना 
आ।वश्यक है कि शासन का प्रत्येक काय एक मन्त्री के अधीन 
होता है। सब मन्त्रियों के समूह को मन्त्रिवर्ग या मिनिस्ट्री 
कहते हैं) मन्त्रिवग में कुछ खास मन्‍्त्री ऐसे होते हैं जो शासन 
नीति निर्धारित करते हैं | इन मन्त्रियों के समूह को मन्त्रिम डल 
या केबिनेट कहते हैं। मन्त्रियों की संख्या निर्धारित नहीं है। 
प्रधान मन्‍्त्रो आवश्यकतानुसार उसमें कमी बेशी कर सकता 
है । साधारणतः मन्त्री वर्ग में लगभग ५० सदश्य होते हैं और 
मन्त्रिम डल में २० या २१। मन्त्रिम डल शासन सम्बन्धी सब 
कार्यो' के लिए कामन्स सभा के प्रति उत्तरदायी है ६ 

मंत्रिमंडल की. विशेषतायें।--साधारणतः मल्न्रिम'डल 
में एक द्वी दल के सदस्य होते हैं। सब सदस्यों फो एक ही नीति 
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के अनुसार काय. करना होता है। म त्रिम डल का कामन्स 
सभा में बहुमत रहता है। असाधारण परिस्थितियों में मिश्रित 
मत्रिम डल भी बनाये जाते हैं। मिश्रित मन्त्रिमडल. में 
विभिन्न दलों के नेता भी सैद्धान्तिक प्रश्नों पर एक मत होने हें. 

मन्त्रिम डल का उत्तरदायित्व दो प्रकार का है, एक कानूनी 
ओर दूसरा राजनेतिक | प्रत्येक काय जो बादशाह के नाम पर 
किया जाता है, उसके लिए मन्त्री श्रदालत में उत्तरदायी है। 
मन्त्रिम डल अपने प्रत्येक काय के लिए कामन्स सभा के प्रति 
भी उत्तरदायी है। व्यवहार में मन्त्रिम डल निर्वाचकों के .प्रति 
ही उत्तरदायी है क्‍योंकि कामन्स सभा में हारने पर प्रधान मन्त्री 
बादशाह द्वारा पालिमेंट भंग करा सकता है भर नया निर्वाचन 
कराता है। ऐसे निर्वाचन में उसी दल का नेता प्रधान मन्‍्त्री 
हो सकेगा जिस दल का प्रभाव जनता पर अ्रधिक होगा। मन्त्रि- 
म'डल की जिम्मेदारी सामूहिक है किसी भी मन्त्री के किसी 
भी काय' के लिये सम्पूर्ण मन्त्रिमडल जिस्मेदार रहता है। 
आपस में मन्त्रियों में मतभेद हो सकता है परन्तु मन्त्रिम डल 
के बाहर यह भेद किसी से भी प्रगट नहीं किया जाता । 

सब मंत्री दोनों सभाशञ्रों में से किसी एक के सदस्य होते 
हैं । बाहर का भी कोई व्यक्ति मंत्रिमंडल का सदस्य हो सकता 
है बशर्त कि उसे बादशाह लाडे बना दे या वह छः माह के अन्दर 
कामन्स सभा का सदस्य किसी क्षेत्र से चुन लिया जाय । 


मंत्रि मंडल का निर्माश-नंया चुनाव होने पर या मत्रि 
मइल के इस्तीफा देने पर धादशाह किसी ऐसे सदस्य के 
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मंत्रि-मंडल बनाने के लिए निमन्त्रित करता है जो इस सभा के 
अधिक से अधिक सदस्यों को अपनी नीति में रख सके और 
उनका बहुमत प्राप्त कर सके। प्रधान मन्‍्त्री दोनों सभाश्रों 
(लघणज्सभा व कामन्स सभा ) से अपने मत फे व्यक्तियों को 
चुनकर मन्त्रिव्ग का निर्माण करेता है। प्रायः प्रत्येक विभाग के 
दो मन्त्री होते हैं; एक कार्मस्स सभा का और दूसरा लाड सभा 
का । इससे यह लाभ होता है कि दोनों सभाओं में ऐसे आदमी 
रहते हैं, जिनका भिन्न भिन्न सरकारी विभागों से संघन्ध रहता 
है और वे लोग अपने विभाग से सम्बन्ध रखने वाले प्रश्नों का 
भली भांति उत्तर दे सकते हैं । 

हम पहिले बता चुके हैं कि अधिकांश दशाओं में मन्द्रि 
मन्‍्डल उस दल का होता है जिस दल का प्र।क्षन मम्त्री होता 
है परन्तु मिश्रित मन्त्रिमन्‍्डल में अन्य दलों के सदस्य भी ले 
लिये जाते हैं। मिश्रित मन्त्रिमन्‍्डल विशेष दशाओं में ही 
बनाये जाते हैं। मन्त्रियों के चुनाव का काय बहुत बुद्धमत्ता 
का होता है क्‍योंकि सरकार की स्थिरता मन्त्रिमडल के 
बुद्धिमत्ता पूवंक किये चुनाव पर निभर होती है। प्रधान मन्त्री 
द्वारा चने हुये मन्त्रियों को बादशाह मनन्‍्त्री नियुक्त करता है। 

बादशाह ओर मंत्रिमंटल का सम्बन्ध--बादशाद् द्वारा 
किये गये सारे राजमैतिके, कार्यों के लिए मन्त्रिम डल उत्तर- 
दायी होता है। इसी कारण जो भी काय बादशाह करता है 
वह किसी न किसी मन्त्री की सलाह से द्वी होता है। मन्त्रि- 
प्'ढल किसी काथ को करने का निश्वय करता है और बादशाह 
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स्वीकृति देता है। इसी सिद्धान्त के आधार पर कट्दा जाता है 
कि बादशाह कोई गलती नहीं कर सकता। बेस बादशाह को 
अधिकार है कि वह किसी प्रश्न पर अपनी स्वीकृति न दे । 
ऐसी दशा में मन्त्रिमंडल को इस्तीफा दे देना द्योता है और 
बादशाह को दूसरा प्रधान मन्त्री चुनना पड़ता है जो नया मन्त्रि- 
म'डल बनाता है। परन्तु यदि दूसरे मन्त्रिमंडल ने भी वही 
नीति अपनायी तो बादशाह कामन्स सभा भंग कर देत। है। 
इस प्रकार नया चुनाव होकर फिर मन्त्रिमंडल बनता है, ओर 
यदि अब भी मन्त्रिमंडल वही नीति अपनाता है तो बादशाह 
को वह नीति स्वीकार करनी होती हैं, क्यों कि ऐसी दशा में 
कामन्स सभा में ओर बादशाद में संघष उत्पन्न हो जाता है 
झौर बादशाह जानता है कि ऐसे ही संघष में चाल्स प्रथम ने 
शपनी जान खोई और जेम्स द्वितीय निकाला गया था। 

यदि किसी विशेष अवसर पर बादशाह अनुभव करता है 
कि कामन्स सभा जनता की प्रतिनिन्नि नहीं है तो वह उसे भंग 
भी कर सकता है। परन्तु यह कार्य भी बादशाह प्रधान मन्त्री 
की सलाह से करता है। बादशाह राजनैतिक द्लबन्दियों से 
सदैव प्रथक है। कोई भी मन्त्री बादशाह का नाम किसी दल 
से साथ नहीं ले सकता । पहिले बादशाह निणंय करते थे और 
आर मन्त्री सलाह देते थे परन्तु अब मन्‍त्री निणंय करते हैं 
ओर बादशाह स्वीकृति देता है। वर्तमान समय में बादशाह 
केवल उत्साह देने ओर चेतावनी देते का काय -फरता है। 
बादशाह कभी मन्त्रि मंडल की बेठकों /# शासिल नहीं होंता। 


श्ष इजलेए्ड का शासन 


मंत्रिमंदल ओर पालिमेंट का सम्बन्ध-अत्येक सन्‍्त्री 
अपने अपने विभाग के लिए और संपूर्ण मन्त्रिमंडल शासन 
नीति के लिए कामन्स सभा के प्रति उत्तरदायी है। यदि किसी 
महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मन्त्रिमंडल हार जाता है तो प्रधान 
मन्‍्त्री त्यागपत्र दे देता है। यद्यपि शासन विधान में उसका 
त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है परन्तु वालपोल के समय से 
ऐसा ही होता आया है ओर व्यावहारिक दृष्टि से ऐसा होना 
आवश्यक भी है, क्योंकि आगे वार्षिक खर्चे की मांगों की स्वीकृति 
के समय क़ामन्स सभा मन्त्रियों का वार्षिक वेतन तथा उनके 
विभागों की.मांग स्वीकार न करे तो मन्त्रिमंडल को शासन 
काय चलाना असंभव द्वो जायगा। परन्तु इसका अथ यह 
नहीं है कि मन्त्रिमंडल कामन्स सभा के दबाव में रहता है, 
क्योंकि यदि इस मन्त्रिमंडल के त्याग-पत्र देने पर दूसरा मन्त्रि 
मंडल भी यदि यहां नीति अपनाता है तो फिर उसे भी त्याग 
पत्र देना होगा ओर ऐसी दशा में कोई मन्त्रिमंडल बनाने को 
तैयार नहीं होगा। शासन काय में अइचन पड़ेगी ।। दूसरे 
प्रधान मंत्री बादशाह द्वारा कामन्स सभा को भज्ञ भी करा 
सकता है। इसलिए कामन्स सभा के सदस्यों पर मन्त्रिमंडल 
का खासा प्रभाव रहता है । 

भन्त्रिमंडल के कार्यं-मन्त्रिमंडल फो जब तक कामन्स 
सभा का विश्वास प्राप्त है तब तक उसे शांसन संबंधी पूरे 
अधिकार है और प्रधान मन्‍्त्री भी अपने पद पर संसार के 
किसी तानाशाह से कम नहीं होता। मन्त्रिमंडल की बैठक में 


कैबिनेट या मन्त्रिमएडल २९ 


प्रधान सन्त्री सभापति होता है। मन्त्रिमंडल सब पर-राष्ट्रीय 
मामलों में राष्ट्र की नीति निर्धारित करता है। उसी आधार पर 
यह निश्चय करता है कि सरकार की ओर से कौन कौन से कानूनी 
मसविदे या ्रस्ताव पारलिंमेंट में उपस्थित किये जायगें। प्रत्येक 
मन्त्री अपने अपने विभाग के लिये उत्तरदायी है और उन बातों 
का निर्णय जिनका अन्य विभागों से संबंध हो, सन्त्रिमंडल 
की बेठक में होता है । मन्त्रि मंडल में प्रत्येक बात का निर्णय 
बहुमत के अनुसार नहीं होता । वरन प्रधान-मन्त्री और कुछ 
अन्य मन्त्रियों की राय को अधिक महत्व दिया जाता है। प्राय: 
सब बातों का निर्णय उन्हीं के मतानुसार होता है। मन्त्रिमंडल 
को सारी काय वाही गुप्त रखी जाती है। यदि किसी विषय में 
भतभेद्‌ भी होता है तो बाहर प्रगट नहीं किया जाता। यदि 
कोई मन्त्री इसके निणय से असंतुष्ट हो तो वह अपने - पद से 
इस्तीफा देने में स्वतंत्र है। परन्तु जब तक वह अपने पद से 
प्रथक नहों होता, उसका कतव्य है कि वह पालियामेंट में प्रधान 
मन्‍्त्रो का साथ दे ओर उत्तका सथ्थन करे। यदि कोई मन्‍्त्रो 
मतभेद के कारण त्याग पत्र देता है तो उत्ते अधिकार है कि वह 
मतभेद के कारणों को पालिंमेंट में प्रगट कर दे। यदि कोइ 
भन्‍त्री ऐसा काम करे जो मन्त्रिमन्डल की एकता या सामूहिक 
जिम्मेदारी फे विरुद्ध हो तो प्रधान मनन्‍त्री को अधिकार है-कि 
मन्‍्त्री को त्यागपत्र देने के लिये बाध्य करे। मन्त्रिमन्डल के 
निणंयों का कोड लिखित विवरण नहीं रखा जाता। महत्वपूर्ण 
निर्णयों की सूचना प्रधान मन्त्री बादशाह को दे देता है। 


३०. इछ्लेंड का शासन 


प्रधान मंत्री-- इंगलैन्ड के शासन विधान में प्रधान मन्त्री 
का पद अत्यन्त महत्वपूर्ण है, परन्तु फिर भी शासन विधान में 
उसके पद का जिक्र सन्‌ १६०५ से पहले कभी नहीं किया गया। 
रायल गप्रोक्त मेशन ( शाही धोषणा ) में लाट पादरियों के बाद 
प्रधान मन्‍्त्री का पद है। देश के कानून और विधान में कहीं 
भी प्रश्ञान मनन्‍्त्री का स्थान नहीं है, फिर भी प्रधान मन्‍्त्री 
बहुमत रखने वाले दल का प्रधान द्वोता है। इंगलेंड के प्रधान 
मन्त्री को विधान के सम्बन्ध में अमेरिका के प्रसीडेंट से 
अधिक अधिकार हैं| अमेरिका का प्रेसीडेंट विधान से बँधा 
हुआ है, परन्तु ब्रिटिश प्रधान मन्त्री विधान सम्बन्धी परिवतंन 
भी कर सकता है। सारांश यह है कि वह वैधानिक राज्यों में 
सब से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति है । 

प्रधान मन्‍्त्री के अधिकार निम्नलिखित हैं:-- 

१--प्रधान मन्त्री मन्त्रिमंडल का सभापति है, उसे 
मन्त्रियों को चुनने का अधिकार है। वह विशेष द्शाश्रों में 
किसी मन्त्री को निकाल भी सकता है। 

२--वह राज्य के सारे विभागों का निरीक्षक है। 

४--वह मन्त्रि मंडल ओर बादशाह को संपक में लाने 
वाला मध्यस्थ है। उसका पद इतना महत्वपूर्ण है कि उसके 
त्यागपत्र देने से सारा मन्त्रिम डल भंग हो जाता है। 

, ४--बह पार्लिमेंट और मन्त्रि मंडल के बीच भी मध्यस्थ है । 

वह मन्त्रिम डल की नीति पालिंमेंट के सम्मुख रखता है । 
मनन्‍्त्री अपने विभाग के विषय में कुछ कद सकते हैं। परन्तु 
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नीति सम्बन्धी मामलों में वे प्रधान मन्त्री का ही अनुसरण 
करते हैं । 

४--प्रधान मनन्‍त्री सरकार की प्रत्येक काय वाही पर 
निगरानी रखता है | गम्भीर प्रश्नों पर बोलने का वह एक मात्र 
अधिकारी है| 

६--वह बादशाह का राज्य एवं साम्राज्य सम्बन्धी सामलों 
में प्रधान सलाहकार है। उसका कार्य, किसी बात को निश्चय 
करना है ओर बादशाह का उसपर स्वीकृति देना। बादशाह 
उसके कहने से पालिंमेंट भंग भी करता है । 

मन्त्रिमण्डल के सदस्य;-मंत्रिमंडल के निम्नलिखित 
पदाधिकारी होते हैं औरे उसके कार्य इस प्रकार हैं। 

१--प्रधान मन्‍्त्री ओर प्रधान कोषाध्यक्ष-प्रधान मन्त्रो 
के काय बतलाये जा चुके हैं। वह प्रधान कोषाध्यक्ष भी बन 
जाता है। उसे दस हजार पोंड वाषिंक वेतन मिलता है। 
अवकाश प्रहण करने पर उसे प्रति वष दो हजार पोंड पेन्शन 
दी जाती है। 

२--लाड प्रेसीडेन्ट-आफ-दि-कोंसिल--यह्‌ भ्रिवों कौंसिन 
का सभापति होता है। इसे विशेष कार्य करना नहीं होता इस- 
लिये वह अपना समय मंत्रिमंडल की नीति निर्धारित करने में 
लगाता है । 

३--लाड चांसलर--यह लाड सभा, तथा ब्रिटिश संयुक्त 
खज्य के ल्याय-पिभाग, का प्रधान होता है और न्‍्यायाघीरों 
को नियुक्त करता है। इसके अतिरिक्त, यह सरकार का मख्य 


३२ इजुलेंड का शासन 


कानूनी सलाहकार होता है। राजकीय मोहर इसी के पास 
रहती है। यह पद रोमन कैथलिक ईसाई को नहीं मिलता । 
४--लाड प्रिवी सील--सन्‌ १८४४ ई० से पहले यह 
पदाधिकारी बादशाह के हस्ताक्षर किये हुये महत्वपूर्ण आज्ञा! 
पत्रों पर मोहर लगाता था, और इसलिए उन शाज्ञापत्रों क| 
उत्तरदायी समभका जाता था । परन्तु उस वष से इस मोहर की 
आ्रवश्यकता न रही और यह काय भी न रहा। श्रब यह पद 
मन्त्रिम डल के किसी ऐस प्रभावशाली व्यक्ति को दिया जाता 
है जो अपना सब समय राष्ट्र की शासन सम्बन्धी बातों पर 
' विचार करने में लग।वे | प्रायः इस पदवाला मनन्‍त्री लाड सभा 
का नेता भी होता हे । 

४--अर्थ मन्त्री या चांसलर आफ एक्सचेकर--अ्र्थ- 
विभाग का सब काय इसके आधीन द्वोता है । यही वजट तैयार 
करता है, ओर उसे पालिमेंट में पेश करता है । 

६- स्वदेश मन्त्री या होम सेक्रेटरी--इसका काय , प्रबन्ध 
करना और शान्ति रखना है। पुलिस जेल, सुधार गृह 
( रिफार्मे टरी ) आदि इसके आधीन होती हैं। यह खान 
कारखाने आदि विविध ओऔरद्योगिक संस्थाओं के इन्सपेक्टरों 
को नियुक्त करता ओर उनके काय को देखता है। यह इस 
बात का भी प्रबन्ध करता है कि विदेशियों को किन किन 
नियमों का पालन करने से नागरिक अधिकार दिये जाँय, 
तथा कित विदेशियों को इंगलेंड में रहने ही न दिया जाय । 

७3--विदेशी मन्त्री -यद इस बात का निश्चय करत 
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कि इंगलेंड की अन्य राज्यों से क्या नीति रहनी चाहिए । उसका 
कार्य है कि किसी राज्य से युद्ध की घोषणा करे, सब्धि का प्रयत्न 
करे अथवा ऐसा व्यवहार करे जेसा शान्ति के समय में होना 
चाहिए। वास्तव में इस प्रकार के महत्वपूर्ण विषयों का निश्चय 
तो मन्त्रिम डल में होता है, विदेश-मनन्‍्त्री उस निश्चय को काय 
रूप में परिणत करता है। इंगलेंड का अन्य देशों से जो 
राजनैतिक पत्र व्यवहार होता है, उसका भी उत्तरदाता 
विदेश-मन्त्री ही होता है । 

८--उपनिवेश मन्त्री--यह साम्राज्य के स्वाधीन भागों के 
शासन में कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकता, परन्तु अन्य उपनिवेशों 
के सुशासन ओर उद्चति के लिए 'त्रेटिश पालिमेंट के प्रति 
उत्तरदायी होता है । 

६--भारत मन्त्री--यह भारतवष के सुशासन, शान्ति ओर 
उम्नति के लिये उत्तरदायी है। भारत सरकार को इसकी, आश्चा- 
नुसार काय करना होता है। इसे अपने काय में सहायता 
दैने के लिये एक सभा रहती है, जिसे इन्डिया कोंसिल कहते 
हैं। यही मन्त्री ब्रह्मा के सुशासन के लिये भी जिम्मेदार होता 
है। इस पद्‌ को तोड़ने का विचार हो रहा है। 

१०--लेंकेस्टर की डची का चान्सलर--यह बादशाह की 
निजी रियासत का प्रबन्ध करता है। इस पद्‌ का- कार्य 
शधिक नहीं रहता इसलिये मन्त्री अपना समय शासन 
सम्बन्धी बातों पर गम्भीरता पूवक विचार करने में 
लगाता है। 
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निम्नलिखित पदाधिकारियों का काय उनके नाम से स्पष्ट 
है:-१ १--स्काटलेंड मन्त्री १९--व्यापारिक बोड का सभापति 
१३--युद्ध मन्त्री (४--नो सेना विभाग का प्रधान । १५--वधायु 
सेना मन्त्री १६--वायुयान निर्माण म त्री । १७--स्वाधीन उप 
निवेश मन्त्री। १८-यातायात मन्त्री। १६-सूचना मन्त्री 
२०--खाद्य पदाथ मन्त्री। २१--रसद विभाग मन्त्री २२-- 
विभागहीन मन्त्री २३--पोस्‍्ट मास्टर जनरल २४--'शक्षा 
मन्‍्त्री २१-स्वास्थ्य मन्‍्त्री २६--कृषि मनन्‍्त्री २७- मजदूर 
विभाग मन्त्री २८--निर्माण-विभाग म॒ त्री । 

मन्त्रिमण्डल के सदस्य मन्त्रिवग से ही लिये जाते हैं। 
उनके अतिरिक्त मन्त्रिवर्ग में ऐसे पदाधिकारी भी रहते हैं 
जो मन्त्रिम डल के सदस्य नहीं होते। ऐसे वर्तमान पदाधि- 
कारी निम्नलिखित हें:--पेन्शन विभाग का मनन्‍्त्री; अटार्नी 
जनरल; सालिसिटर जनरल; स्काटलेंड का सालिसिटर जनरल; 
युद्ध राजस्व मन्त्री; लाड एडबोकेट; स्काटलेंड का उपमन्त्री; 
भारतवब का उपमन्‍न्त्री; ओर विभागों के उपम त्री । 

मन्त्री और सरकारी कम चारी;--शासन कार के प्रत्येक 
विभाग में एक मन्त्री के आधीन कई एक स्थायी कमचारी रहते 
हैं। मन्त्री अपने विभाग सम्बन्धी नीति निर्धारित करता है, उस 
नीति के अनुसार शासन काय करना स्थायी सरकारी कमचारी 
का काम है। ये कमेचारी अपने पद पर बराबर बने रहने के 
कारण अपने विभाग की सब आवश्यक बातों तथा बहुत सी 
बारीकियों को जानते हैं। म त्रिम' डल समय समय पर बदलते 
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रहते हैं | नये नये म॒ त्री नियुक्त होते हैं, उन्हें अपने विभाग के 
सम्बन्ध में पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता। वे अपने काय के लिए 
सिविल सरविस के कम चारियों का ही सहारा लेते हैं। इन 
कम चारियों की ही बदौलत शासन कार्य की श्रंखला बनी 
रहती है । 

सरकारी कम चारी का काय सन्‍्तोषप्रद न हो तो मत्री 
उन पर जुमाना कर सकता है, उन्हें बरखास्त भी कर सकता 
है। सरकारी कम चारी द्वारा की गई गलतियों के लिये म*त्री 
उत्तरदायी होता है। उस विभाग के अच्छे काय का भी श्रेय 
मत्री को ही मिलता है। सरकारी कम चारी को उसके लिये 
पुरस्कार, वेतन-बृद्धि या पदवी मिलती है। कोई सरकारी कम - 
चारी कामनस सभा का सदस्य बनने के लिये उम्मेदवार नहीं 
हो सकता । 

सिविल सबिस--राज्य विभाग में जिन स्थायी सरकारी 
कमचारियों की नियुक्त की जाती है ये अधिकतर सिविल सरविस 
की प्रतियोगी परीक्षा पास होते हैं, जिस बषे जितने आदम्ियों 
की श्रावश्यकता होती है उतने आदमियों में से कुछ तो परीक्षा 
में उत्तीण उम्मेदवार ले लिये जाते या कुछ ऊँचे पदों पर उनसे 
नीचे पद्वालों को तरकक़ी देकर नियुक्त किये जाते हैं। 

सरकारी कम चारी एक निश्चित वेतन पर नियुक्त किये 
जाते हैं। उनकी वेतन वृद्धि ऋ्मश: होती रहती है। वे जब तक 
अपने कर्तव्य का पालन ठीक तरह से करते रहते हैं, निकाले 
नहीं जाते। इन्नलेंड के शासन काय' में सिविल सर्विस के 
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कमचारी स्थायी कायकारिणी के अड्ढ हैं। उनका स्थान शासन 
९ में ३ & 

काय में बहुत महत्वपूर्ण है। म'त्री उनकी सहायता के वगैर एक 

दिन भी शासन काय नहीं चला सकते। 


सारांश 

केबिनेट या मंत्रिमंडल कार्यकारिणी का मुख्य भाग है। इसके 
अधिकार तब तक श्रसीमित हैं जब तक कामन्स सभा में बहुमत इसका 
समर्थन करता रदे। केबिनेट का विकास क्रमश: हुश्रा है | चाल्स 
प्रथम ने पहली बार कुछ सरदारों को सलाहकारों के रूप में चुना था | 
सबसे पद्दले विलियम तृतीय के समय में मिश्रित मंत्रिमंडल बना । इसी 
के समय. में बाद में एक दल का भी मंत्रि मंडल बना | जाज प्रथम के 
समय में वालपोल पहला प्रधान मंत्री हुआ, उसने सन्‌ १७४२ ई० में 
कामन्स सभा में द्वारने पर इस्तीफा दे दिया | इस समय से यद्द नियम 
बना कि किसी प्रस्ताव पर द्वारने पर मंत्रिमंडल को त्याग पत्र दे देना 
चाहिए | सन्‌ १९१४ में मिश्रित मंत्रिमंडल और युद्ध मंत्रिमंडल की 
स्थापना हुई । 


प्रत्येक विभाग एक मंत्री को सॉपा जाता है। इस प्रकार करीब 
४० मंत्रियों का चुनाव प्रधान मन्त्री द्वारा किया जाता है। उसे मन्सत्री- 
वग कहते हैं। इसमें से मुख्य मुख्य मन्त्रियों का मंत्रिमंडल या केबिनेट 
बनाया जाता है। मन्त्रिमंडल कामन्स सभा और कानून के सम्मुख 
अपने प्रत्येक काय. के लिए उत्तरदायी है | प्रधान मन्त्री मंत्रिमंडल 
का निर्माता, नेता और सभापति होता है| उसे कामन्स सभा को 
बादशाह द्वारा भंग कराने का अ्रधिकार है। मंत्रिमंडल सदेव एक 
व्यक्ति को भाँति काम करता है। मतमेद कभी जनता के सामने 
प्रगट नहीं किया माता। उसकी जिम्मेदारी सामूहिक रद्दती है। 
मंत्रिमंडल का निर्माण बादशाह, जिसे कामन्स सभा में बहुमत प्राप्त दो 
उस दल के प्रधान को बुलवाकर करबाता हैं। प्रधान मंत्री की नीति 
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राष्ट्र की नीति होती है। मत्रिमंडल के सदस्य दोनों सभाश्रों के सदस्यों 
में से द्वोते हें | मिश्रित मंत्रिमंडल में कई दलों के मंत्री शामिल रद्दते 
हैं। बादशाद के सारे राजनैतिक कार्यों के लिए मन्त्री उत्तरदायी होता 
है। बादशाह मंत्रिमंडल को वरखास्त कर सकता है पर वह ऐसा 
करता नहीं | कामन्स सभा को बादशाह प्रधान मन्त्री की सलाद से 
बरखास्त करता है। 


प्रधान मंत्री कामन्‍्स सभा में हारने पर त्यागपत्र पेश कर देता है । 
यदि ऐसा न करे तो कामन्स सभा वाषिक खच के लिए स्वीकृति नहीं 
देगी | परन्तु कामन्स सभा मंत्रिमंडल को दबाव में नहीं रख सकती । 
क्योंकि बार बार मन्त्रिमंडल कौ द्वार द्ोने पर एक वैधानिक रुकावट 


उत्पन्न दो जायगी | दूसरे प्रधान मंत्री कामन्‍्स सभा को भंग करा 
सकते हैं । 


शासन नीति निर्धारित करना मन्त्रिमंडल का मुख्य काय है। 
प्रत्येक विभाग का मन्त्री अपने विभाग के लिए श्रोर सारा मन्त्रिमंइल 
शासननीति फे लिए उत्तरदायी है। मन्त्रिमंडल की सारी कार्यवादी 
गुप्त रखी जाती है। मतभेद भी बादर प्रगट नहीं किया जाता। प्रधान 
मन्शत्री से मतमेद रखनेवाले मन्त्री को प्रधान मन्त्री इस्तीफा देने के 
लिए बाध्य कर सकता हे। 


मन्त्रिमंडल के सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं है। प्रधान मन्त्री 
झावश्यकतानुसार €ंख्या में घटा बढ़ी कर सकता है। मन्त्रिमेंडल में 
साधारणतः २० या २१ सदस्य होते हैं। 


सरकारी कम्मचारी काययकारिणी के स्थायी अंग हैं। वे अपने 
विभाग के विशेषश होते हैं। मन्त्रियों को बहुत से कार्यों में कमे- 
चारियों पर निर्भर रदना पढ़ता हैं। मन्त्री सरकारी कममेचारी के कार्य 
से असन्तुष्ट होने पर उन्हें निकाल सकता है और उन पर जुर्माना भी 
कर सकता है। सरकारी कैंमेचारियों कौ गलतियों के लिये मन्त्री 
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दी उत्तरदायी द्ोता है। सिविल स्विस का चुनाव परीक्षा द्वारा 
द्दोता है । 


प्रश्न 

१--इंगलेन्ड में मन्ध्रिमंडल का विकास किस प्रकार हुआ है ! 

२--मन्त्रिम्ल केसे बनाया जाता है ब्रीौर उसकी विशेषताये 
क्या हैं ! 

३--मन्त्रिंडल का बादशाह और पालिमेंट से क्‍या सम्बन्ध है ! 

४---मन्त्रिमंडल के मुख्य कार्य और उसकी काय॑ प्रणाती 
बतलाइ्ये | 

५--मन्त्रिमंडल के मुख्य सदस्यों और उनके कार्यों का वर्णन 
कौजिये। 

६--मन्त्रिमंडल की जिम्मेदारी सामूहिक है। इस कथन को 
उदाइरणों सहित समभझाइये | 

७--मन्त्रिण और मन्त्रिमंडल में क्‍या श्रन्तर है ! क्या 
प्रधान मन्त्री के स्यागपत्र देने पर ऐसे मन्त्रियों को भी त्यागपत्र देना 
दोता है जो मन्त्रिमंडल के सदस्य नहीं हे ! 

(८) 'इज्धर्लेंड का प्रधान मन्त्री संसार में सबसे अधिक प्रभावशाली 
व्यक्ति है श्रौर उसके अ्रधिकार किसी भी तानाशाद से कम नहीं हैं! 
इस कथन की आलोचना कीजिये | ' 

 ९--मन्त्रिंडल और सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध 
बतलाइये । 

१०--भारत की केन्द्रीय तरकार की कायकारिणी से इज्जरोंड 
के मग्त्रिमंडल की तुक्षना कीजिये | 


हि आर आज लआ 2“. 


चोथा अध्याय 


लिमेंट * 
प्‌ का सड़ठन 
पहिले अध्याय में सरकार के तीन अंग बतलाये गये थे | 
*» ऊँ में न लिंमें 
इ गलड में कानून बनाने वाली संस्था का नाम पालिमेंट है। 
इसके अन्तर्गत दो सभाएँ हें---कामन्स सभा और लार्ड सभा। 
अब हम पालिमेंट के विकास पर एक दृष्टि डालते हैं। 


पालिमेंट की दो सभाएं--दसवीं सदी तक राज्य के सारे 
नियमों को बादशाह ही बनाता था या बादशाह का आदेश ही 
नियम या कानून था। उसे सलाह देने के लिए “विटन सभा! 
नाम'की एक सभा थी । ग्यारह॒वीं सदी से उस सभा फी जगह 
ग्रेट कॉसिल ने लेली थी। इसके सदस्य जागीरदार, सरदार 
ओर पादरी आदि होते थे। ग्यारहवीं सदी में कुछ बड़े बड़े 
लोगों ने यद भाव फेलाया कि कर निर्धारित करने का 
अधि कार उन्हीं लोगों को होना चाहिए जो कर दें, बादशाह को 
नहीं । बाद में उन्होंने आवश्यकता समझ लेने पर जन साधारण 
को भी अपने साथ मिला लिया, और वे सम्मिलित शक्ति से 
बादशाह का विरोध करने लगे। अन्ततः सन्‌ १२१५ ई० में 
प्रजा ने जान बादशाह पर विजय पाई और उससे बलपूबंक 
'मेगनाचाटो! नामक महान अधिकार पत्र प्राप्त कर लिया। 

इस अधिकार पत्र के अनुसार यदद व्यवस्था की गयी कि. 
छोटे जमींदारों को स्थानीय शासकों अर्थात्‌ शेरिफ़ों के पास 
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भेजे हुए साधारण आज्ञापत्रों द्वारा बुलाया जाय और बड़े बड़े 
जमींदारों को निमन्त्रण पत्रों द्वारा। क्रमशः छोटे जमींदारों में 
से निर्वाचन होने लगा ओर सभा में इनके बेठने का अलग प्रबन्ध 
हो गया । इस प्रकार ग्रेट कोंसिल की, जो इस समय पार्लि- 
मेंट कही जाने लगी थी, दो सभाएँ हो गयी: एक का नाम 
“कामन्स सभा! ओर दूसरी का नाम “'लाड सभा! पड़ा । 
कामन्स सभा--प्रारंभ में कामन्‍्स सभा के अधिकार बहुत 
कम थे परन्तु धीरे धीरे ये बढ़ते गये । सन्‌ १८१३ ई० में उसके 
निर्वाचकों की संख्या कानून द्वारा बढ़ाई गई ओर सन्‌ १८८५ 
ई० में कामनस सभा के सदस्यों की संख्या ५७० निश्चित की 
गयी | सन्‌ १६१८ के पीपल्स एक्ट से यह निश्चित किया गया 
कि क्री सत्तर हजार व्यक्तियों के लिए कामन्स सभा में एक 
प्रतिनिधि भेजा जाय । पीछे आयलंड में तेतालीस हजार 
व्यक्तियों के लिए एक प्रतिनिधि रखना निश्चित हुआ । इस 
प्रकार कामन्स सभा के सदस्यों की संख्या ७०७ हुईें। सन्‌ 
१६२३ ई० में आयरिश फ्री स्टेट (दक्षिण आयलेंड) के लिए 
अलग पालिमेंट बन जाने पर निर्वाचन में अब कामन्स सभा 
में ६४१ सदस्य द्वोते हैं, जिनमें १३ सदस्य उत्तरी आयलेंड के 
सम्मिलित हैं। सन्‌ १६४५ के निर्वाचन में कामन्स सभा में 
६४० सदस्य निर्वाचित हुए थे। सन्‌ १६११ इईं० के पालिमेंट 
एक्ट के अनुसार निर्वाचन प्रति पांचवे वष होता है। यह 
समय पालिंमेंट की आज्ञा से बढ़ाया जा सकता है । प्रधान मंत्री 
के कहने से धादशाह पालिंमेंट पांच वर्ष के पहिले भी भंग कर 
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सकता है और इस प्रकार निर्वाचन पांच वर्ष के पहिले भी हो 
सकता है। 


निवाचक होने के लिए अयथोग्यताएँ-- कामन्स सभा के 
सदस्य निवाचन द्वारा चुने जाते हैं | निम्नलिखित व्यक्ति कामन्स 
सभा के सदस्यों के लिए निर्वाचक नहीं हो सकते । 

१--नाबालिग, लाड, विदेशी, दिवालिया और पागल 
(विदेशी व्यक्ति कुछ शर्तों का पालन करने पर ब्रिटिश प्रजा बन 
सकते हैं। उन शर्तों में मुख्य ब्रिटिश संयुक्त राज्य में पांच वर्ष 
निवास करना है ) 

२--किसी घोर अपराध या राजद्रोह के अपराधी, जब तक 
ये अपने अपराध का दण्ड न भुगत ले', या उसके लिए क्षमा 
प्राप्त न कर ले। 

३--जो निवांचन के समय किसी निर्वाचन सन्बन्धी अप- 
शाध के अपराधी हो । 

[ये अपराधी ठहराये जाने के समय से सात बर्ष तक निर्वा- 
चन के अधिकारी नहीं होते] 


निर्वाचक कौन दो सकता हे ?-.प्रिटिश संयुक्त राज्य में 
निर्वाचक संघ तीन तरहद्द के हैं (१) साधारण (२) व्यावसायिक 
(३) युनिवर्सिटी या घिश्वविद्यालय के । कोई व्यक्ति दो से अधिक 
निर्वाचक संघों से मत॒नहीं दे सकता, ओर इन दो में से एक, 
साधारण निरवांचक संघ होना आवश्यक है। निवोचक सूची 
प्रति वर्ष तैयार की जाती है। 
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साधारण निवांचक संघ के सतदाताओं की सूची में वही 
व्यक्ति नाम लिखा सकता है, जिसमें निर्वाचक होने की 
अयोग्यता न हो और जो उस वर्ष अपने निर्वाचन क्षेत्र की सीमा 
में तीन मद्दीने रहा हो। व्यावसायिक निर्वांचक संघ में वही 
व्यक्ति मतदाता दो सकता है, जिसक़ी दस पोंड वाषि क किराये 
वालो दृकान हो । ऐसे व्यक्ति की ल्ली या पति भी मताधिकारी 
होता है। स्त्रियों को पुरुषों के समान ही मताधिकार है। विश्व- 
विद्यालय के निवोचक सघ में वही व्यक्ति मतदाता हो सकते 
हैं जो उस विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट हों, और जिनकी आयु 
इक्कीस वष_ या इससे अधिक हो । 


उम्मेदवार होने के नियम--निम्न लिखित व्यक्ति कामन्स 
सभा के सदस्य नहीं हो सकते । 

१--जो व्यक्ति निर्वाचक नहीं हो सकते। 

२--पादरी, चाहे वह रोमन क्रेथलिक हों या प्रोटेस्टेन्ट । 

३--स्थायी सरकारी कमचारी, जज, पेन्शन पानेवाले 
व्यक्ति, सरकारी कामों के ठेकेदार, शेरिफ और निर्वाचन स्थान 
के निवांचन अफसर । 

उम्मेदवार को अपना नाम दर्ज कराने के लिए नामजदगी 
का पत्र भरकर निर्वाचन अफसर को देना द्वोता है। इस पत्र 
पर कम से कम दस ऐसे आदमियों के हस्ताक्षर होने चाहिए जो 
उस उम्मेदवार का समथन करते हों। इसके अलावा उम्मेद्वार 
को १४० पोंड जमानत के रूप में जमा करने होते हैं । अगर उसे 
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अपने निर्वांचक संघ के तमाम मतों से से उसके पक्त में आठवें 

दिस्से से कम मत मिले' तो यह जमानत जब्त हो जाती हें। 

आंठवं हिस्से से अधिक मत मिलने की हालत में उम्मेदवार को 
जमानत की रकम वापिस मिल जाती है, चाहे वह उम्मेदवार 
चुनाव में हार द्वी जावे । 

निर्वांचन अपराध ओर उसका नियन्त्रण--सन्‌ १८८३ 

३० के कानून के अनुसार निम्नलिखित उपायों से निर्वाचन 
सम्बन्धी अनुचित व्यवहार रोका जा सकता है। 

१--रिश्वत देना, दावत देना, अनुचित प्रभाव डालना और 
भूठे नाम से काम करना, अपराध माना गया है । 

.. २--निर्वाचन काय॑ के लिए होनेवाले खचे की सीमा 
निधारित कर दी गयी है [ आम तौर से प्रति निर्वाचक प्राम 
क्षेत्र में दो पंस ओर नगर क्षेत्र में एक पेंस से अधिक खच न 
किया जाना चाहिए ] 

३- प्रत्येक उम्मेदवार को अपने निर्वाचन व्यय का पूरा 
हिसाब सरकार द्वारा नियुक्त कम चारी को देना होता है। 

४--जो व्यक्ति किसी निर्वाचन अपराध के अपराधी माने 
जाते हैं, उन्हें दर्ड दिया जाता है। 

इस कानून के होने पर भी इंगलन्ड में निवाचन सम्बन्धी 
अपराधियों की स'ख्या काफी रहती है। 

निर्वाचन में दलबन्दी का स्थान-निर्वाचक और सद- 
स्थों की योग्यतायें जानने के पश्चात यह आवश्यक है कि दम 
यह जानें कि निर्वाचन किस प्रकार होता है। सारे देश के 
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व्यक्तियों के राजनैतिक विचार ओर आशिक स्वार्थ एक से नहीं 
है। आपस में काफी विचार विभिन्नता है। अपने अपने विचारों 
को कार्यान्वित करने के लिए एक से विचार वाले व्यक्ति एक 
दल का संगठन करते हैं श्रोर अपने दल के विचार जनता में 
फेलाते हैं । प्रत्येक राजनैतिक दल शासन सूत्र को अपने हाथ 
में रखना चाहता है । इसका एक ही तरीका है, अपने दल से 
अधिक से अधिक सदस्य कामन्स सभा में भेजकर अपना सन्त्रि- 
मंडल बनाना । इसके लिये प्रत्येक दल हरेक निर्वाचन क्षेत्र से 
अपने उम्मेदवार खड़ा करते हैं । जनता में दल के आदर्श ओर 
भावी योजना का प्रचार करते हैं। जिस दत्त के सबसे अधिक 
सदस्य निर्वाचित होकर कामन्स सभा में पहुँच जाते हैं, उसी 
दल का मन्त्रिमंडल बनता है। 

वतमान समय में तीन दल प्रधान हें--उदार, अनुदार, 
शोर मजदूर दल । इन तीन दलों के अतिरिक्त भी कम्यूनिस्ट 
आदि कई दल हैं । समय समय पर नये दलों का निर्माण होता 
रहता है तथा कुछ पुराने दल विलुप्त होते रहते हैं । कोई व्यक्ति 
स्वतंत्र रूप से भी खड़ा हो सकता है। परंतु ऐसे व्यक्ति को 
प्रचार कार्य आदि में काफी असुविधा रहती है। स्वतंत्र सदस्य 
पालिमेंट में पहुँचकर कुछ विशेष काय नहीं कर सकता | 
इसलिए प्रत्येक उम्मेदवार किसी न किसी दल का सदस्य 
अवश्य द्वोता है । 

सदस्यों और निवाचकों का सम्बन्ध--इंगलेंड विविध 
निर्षाचक संघों में बँटा हुआ है। कामन्‍्स सभा में प्रत्येक सदस्य 
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किसी निर्षाचक संध का प्रतिनिधि होता है। प्रत्येक सदस्य का 
कप्तव्य है कि सभा में अपने निर्वाचन क्षेत्र के शासन कार्य के 
सम्बन्ध में श्रावश्यक प्रश्न करता रहे । उसका अपने निर्वाचकों 
के प्रति कतव्य है कि वह उन्हें समय समय पर यह बताता रहे 
कि पालिंमैंट में क्या हो रहा है, और उसमें. उसने क्या भाग 
लिया है। उसे चाहिये कि वह विविध प्रश्नों के सम्बन्ध में, जो 
पार्लिमेंट में पेश होते हैं, या पेश होने वाले हैं, अपने निर्वाचकों 
की राय जानने का प्रयत्न करे | पर उसके लिए यह आवश्यक 
नहीं कि वह्‌ उसी राय के अनुसार कामन्‍्स सभा में अपना मत 
दे | हाँ, उसे इस बात का अवश्य ध्यान रखना होता है कि वह 
कामन्स सभा में जो काम करे, वह उसकी निर्वाचन के समय 
की गई प्रतिज्ञा के विरुद्ध न हो। परन्तु यदि वह ऐसा कार्य 
करे तो उसे कोई रोक नहीं सकता। शासन विधान में कोई 
ऐसा नियम नहीं है, जो उसे वक्त प्रतिज्ञा का पालन करने को 
बाध्य करे। कभी कभी तो सदस्य अपना दल या पार्टी छोड़कर 
दूसरे नये दल में आ मिलते हैं। परंतु जो विवेकशील होते हैं, 
वे अपने विचार परिवर्तन के संबंध में अपने निर्वाचकों की राय 
जानना आवश्यक समभते हैं। इसलिए वे नाममात्र की कोई 
सरकारी नोकरी स्वीकार करके कामन्स सभा में पहिले अपना 
स्थान खाली कर देते हैं, और फिर सरकारी नौकरी छोड़ देते 
हैं। इसके पश्चात्‌ जब उनके निर्बाचक संघ से पुनः निर्वाचन 
होता है, तो वे नवीन दंल के सदस्य बनकर, कामन्‍्स सभा के 
लिए उम्मीदवार बन जाते हैं। 
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कामन्स सभा के सदस्यों के श्रधिकार--कामन्स सभा 
का सदस्य सभा के अधिवेशन के ४० दिवस पूव और बाद तक 


साधारण अपराधों के लिए गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। 
प्रत्येक सदस्य को पूर्ण भाषण स्वतंत्रता है। उसके सभा में दिये 
हुए भाषण के लिए उस पर राजद्रोह या मानहानि का अभि- 
योग नहीं चलाया जा सकता | सदस्य रपीकर के द्वारा बादशाह 
से मिल सकता है। सदस्यों को अपनी सभा संबंधी सब नियम 
बनाने का अधिकार है। अपनी सभा संबंधों कार्यवाही भी 
निश्चित करना सदस्यों के अधिकार में है। वे अपने अधिकारों 
में बाधा पड़ने पर दावा दायर कर सकते हैं। प्रत्येक सदस्य 
को सन्‌ १६३७ ई० के कानून के अनुसार ६०० पोंड वार्षिक 
वेतन मिलता है । 

कामन्स सभा के पदाधिकारी-कामन्स सभा के मुख्य 
पदाधिकारी निम्नलिखित हैं ( १) स्पीकर अर्थात अध्यक्ष ( २ ) 
कमेटियों का सभापति तथा कामन्स सभा का उप सभापति 
( ३ ) क्क (४ ) साजन्‍ट-एट-आम स । कामन्स सभा का 
चुनाव हो जाने पर, प्रथम अधिवेशन में सब से पहिले स्पीकर 
. का चुनाव होता है। बादशाह इस चुनाव को स्वीकार कर लेता 
है। स्पीकर सभा का नेता नहीं होता, उसका काय केवल सभा 
को सुचारु रूप से चल्लाना है। वह किसी प्रस्ताव पर उस समय 
मत देता है, जब उस पर दोनों दल के मत बराबर होते हें। 
घह निरचय करता है कि किसी प्रस्ताव पर वाद विवाद बन्द 
करने का प्रस्ताव किया जाय या नहों | वह पनरुक्ति करनेवले 
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या अप्रासांगिक बात कहने वाले सदस्य का भाषण बन्द कर 
सकता है । यदि कोई सदस्य उसकी आज्ञा का पालन न करे तो 
वह उसे सभा से निकाल सकता है, या उसका कुछ समय तक 
सभा में आना बन्द कर सकता है। इन विषयों में उसका 
निर्णय अंतिम माना जाता है उसकी कहीं अपील नहीं होती। 
कामन्स सभा के सदस्यों में वही एक ऐसा व्यक्ति है जो बादशाह 
से सीधा मिल सकता है। स्पीकर होने के बाद उसका संबंध 
किसी भी दल या पार्टी से नहीं रह जाता। स्पीकर का इड्जलेंड 
में बहुत आदर किया जाता है। उसे रहने को सरकारी मकान, 
तथा ५००० पोंड वार्षिक वेतन मिलता है। अपने काय से 
गवकाश ग्रहण करने पर वह लाड बना दिया जाता है। 
कामन्स सभा की कमेटियों का सभापति मंत्रिमडल द्वारा नियुक्त 
किया जाता है। वह सब कमेटियों में अध्यक्ष का स्थान अहरण 
करता है, और कामन्स सभा में उप सभापति होता है। 

क्कक स्थायी सरकारी कम चारी होता है, यह कामन्‍स सभा 
के चुनाव के साथ बदलता नहीं | इसका काम है कि वह सभा 
की कार्यवाही की रिपोर्ट रखे, तथा उसे प्रकाशित करे । 

कामन्स सभा की कमेटियां--कीमन्‍्स सभा में, विविध 
प्रश्नों पर विच।र-करने के लिए कई कमेटियाँ होती हैं। साधा- 
रणत: निम्नलिखित कमेटियाँ मुख्य हैं । 

१--नियुक्त कमेटी या कमेटी आफ सिलेक्शन। इस कमेटी 
फो कामन्स सभा अपने अधिवेशन के आरस्म में चुनती है। यह 
पूरी सभा की कमेटी को छोड़कर अन्य सब कमेदियों के मेबरों 
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को चुनेती है। इसमें ११ सदस्य होते हैं जो सरकारी दल तथा 
विरोधी दल से चुन जाते हैं। 

२--दूसरी महत्वपूण कमेटी 'पूरी सभा की कमेटी” या 
“कमेटी आफ दी होल हाउस' है | इसमें अध्यक्ष का पद स्पीकर 
प्रहण नही करता वल्कि कमेटियों का सभापति करता है । पालिं- 
मेंट की कार्यवाही के कठोर नियमों का पालन यहां नहीं किया 
जाता | एक सदस्य इस कमेटी में एक से अधिक बार भी बोल 
सकता है जब कि वह कामन्स सभा में एक मतंवा से अधिक 
नहीं बोल सकता | कमेटी में विवाद समाप्त करने का प्रस्ताव 
उपस्थित नहीं किया जा सकता। कार्य के अनुसार इस कमेटी 
के भिन्न भिन्न नाम होते हें। उदाहरणवत्‌ जब यह कमेटी 
ध्रागासी वर्ष के खचे के सम्बन्ध में विचार करती है, इसे “खर्च 
कमेटी” कहते हैं। जब यह भारत के हिसाव पर विचार करती 
है तो इसे 'भारतीय-राजरव कमेटी? कहते हैं । 

३--स्थायी कमेटी--ये पाँच या छ: होती हैं। साधारणतः 
प्रत्येक कमेटी में साठ से अस्सी तक मेंम्बर होते हैं। कानूनी 
मसविदे इन्हीं के पास भेजे जाते हैं । 

४--सिलेक्ट कमेटी । यह्‌ आवश्यकतानुसार किसी कानूनी 
मसविदे पर विचार करने के लिए नियुक्त होती है। इसमें आम 
तौर से १६ सदस्य होते हैं।..- 

१--ज्यक्तिगत या प्राइवेट मसविदों की कमेटी--इसका काय 
व्यक्तिगत मसविदों को देखना है। साधारणतः प्रत्येक कमेटी 


जे, आकयनाण.. पनेनल्याशतर ऋषकित झ ॥ आती साल. दया पीजोंँ-.. भर. आाल्‍तत जि 


पालिमेंट का सन्नठन ४९ 


भोजनालय तथा जलपान कमेटी, सावंजनिक हिसाब कमेटी 
और द्वोती हैं । 

सिलेक्ट कमेटी को और व्यक्तिगत मसबिदों की कमेटी को 
उपस्थित मसविदों के सम्बन्ध में गवाही लेने का अधिकार है। 
अन्य कमेटियों को यह अधिकार नहीं है । जब किसी महत्व 
पूण मसविदे पर ऐसी सिलेक्ट कमेटी नियुक्त की जाती 
है, जिसमें कामनन्‍्स सभा और लाड सभा दोनों के सभासद 
होते हैं ; तब उसे सयुक्त सिले कट कमेटी कहते हैं । 

लाड सभा-श्स अध्याय के आरम्भ में हम बता चुके हैं 
कि तेरहवीं शताब्दी से पालिमेंट की दो सभायें होने लगी। हम 
कामन्स सभा के विषय में बतला चुके हैं अब लाड सभा के 
विषय में बतलाते हैं । 

सतरद्वीं शताब्दी के मध्य में इद्वलेणड ने एक सभा से काम 
चलाने की पद्धति की परीक्षा की थी | सन्‌ १६४६ ३० में चाल्सं 
प्रथम मार डाला गया और सन्‌ १६६० तक बिना बादशाह के 
शासन किया गया। उस समय लाड्ड सभा भी अनावश्यक ठहरा 
दी गयी थी। इशद्भलैण्ड ने बिना घादशाह और केवल एक ही 
व्यक््थापक सभा ( फासन्‍्स सभा ) द्वारा राजकाय चलाने का 
ग्यारह ब् अनुभव किया; परन्तु श्रन्त में यह अनुभव सन्तोष- 
प्रद न रद्द भ्रोर सन्‌ १६६० ई० में फिर लाड सभा की स्थापना 
करनी पड़ी । 

ला सभा का संगठन-लाढं सभा में लगभग ७४० - 
सदस्य हैं। वे निम्नलिखित प्रकार के हैं : -- 


पू० इज़्लंड का शासन 


(१) वंशानुगत अधिकार से; इसमें १७०७ से पूव के बनाये 
इड्ललेण्ड के लाड, १८०१ से पूर्व के बनाये प्रेट ब्रिटेन के लाड 
तथा १८०१ के बाद के बनाये हुये संयुक्त राज्य के ला्ड सम्मि- 
लित हैं । इभकी कुल संख्या ६६७ है। बादशाह प्रधान मंत्री फी 
सलाह पर किसी समय भी चाहे जितने लाड बना सकता है। 
(२) स्काटलेंड के प्रतिनिधि लाड; सन्‌ १७०७ ई० में रकाटलैंड 
ओर इज्जलेण्ड के मिल जाने पर यह निश्चित हुआ कि स्काटलेंड 
के लाडे।' द्वारा चुने हुए १६ लाइ' प्रतिवर्ष पार्लिमेंट में पूरे 
अधिवेशन काल के लिए भेजे जाया करें। (३) श्रायरलेण्ड के 
२८ निर्वाचित लाड; सन्‌ १८०१ में आयरलेण्ड के मिलने पर 
यह तय हुआ्ला कि आयरलैण्ड २८ लाड पालिंमेंट में भेजे । प्रत्येक 
लाड अपने जीवन भर के लिए भेजा जाता था। परन्तु सन्‌ 
१६२२ से “आयरिश फ्री स्टेट' झआयरलेड से अलग हो गया । वहाँ 
के लाड जन्म भर के लिए लाड सभा के सदस्य थे। जैसे जैसे ये 
लाड मरते जाते हैँ उनके स्थान रिक्त होते जाते हैं। (४) २६ 
विशप लाड , जिनमें श्राक॑ विशप या लाट पादरी भी सम्मिलित 
हैं । (५) ला लराड या कानूम विशेषज्ञ। सात लाड' न्याय कार्य 
के लिए जीवन भर के लिए बनाये जाते हैं। वे लाड सभा में 
न्याय सम्बन्धी कार्य करते हैं। इस प्रकार इस सभा में विशेष 
अधिकार उन्हीं लोगों को होता है जो वंशगत होते हैं, 
निर्वाचित नहीं होते। ये प्राय: स्वभाव से ही परिवतं॑न 
विरोधी द्ोते दैं। कोई लाड अपने पद का त्याग नहीं कर 
सकता । 


पालिमेंट का सज्भठन पश 


निम्नलिखित व्यक्ति लाड सभा के सदस्य नहीं हो 
सकते :--(१) छ्लियाँ (२) नावालिग (३) विदेशी (४) दिवालिये 
(५) राजद्रोह या किसी घोर शपराध के अपराधी । 

लाड सभा का अध्यक्ष लाड चांसलर होता है। परन्तु बह 
अध्यक्ष का पद तभी प्रहण करता है जब किसी लाड के अभि- 
योग का विचार लाड सभा के स्ंमुख होता है। उसके अधिकार 
ओर कार्य स्पीकर से सवंथा भिन्न हैं | वह लाड-सभा में अनु- 
शासन रखने का अधिकारी नहीं है। वह केवल प्रस्तावक के 
रूप में हैं | तीन मेंबरों से सभा का कोरम पूरा हो जाता है, 
परन्तु किसी प्रस्ताव को पास करने के समय ३० सदस्यों की 
उपस्थिति आवश्यक है । वहां अनेक कमेटियाँ नहीं हैं | बिल या 
अन्य प्रस्ताव सभा के सम्मुख पेश कर दिये जाते हैं। 

सदस्यों के विशेषाधिकार--.इस सभा के सदस्यों के विशे- 
पाधिकार निम्नलिखित हैं: -( क ) लाड सभा में भाषण-स्वातंत्र्य 
( ख ) पालिंमेंट का अधिवेशन आरम्भ होने से चालीस दिन 
पहिले से लेकर, अधिवेशन समाप्त होने के चालीस दिन बाद 
तक, किसी मामले में गिरफ़्तार न हो सकना ( ग ) सावेजनिक 
विषय की बात करने के लिए बादशाह से मिलना, ओर ( घ ) 
राजद्रोह या श्रन्य घोर अपराध लगाया जाय, तो उसकी लाड - 
सभा द्वारा ही जाँच होना। 

“लाड सभा के शासन सम्बन्धी अधिकार--लाड सभा 

को धन सम्बधी, कानूनी मसविदों पर कोई श्यधिकार नहीं हें । 
इसलिए उसका मंन्त्रिसंडल पर भी कोई मियन्त्रण नहीं है। 


भर इड़्लैएड का शासन 


मन्त्रिमंडल भी अपने शासन काय के लिए कफामन्स सभा के 
प्रति उत्तरदायी है, लाड' सभा के प्रति नहीं। यद्यपि लाड' सभा 
का प्रत्येक सदस्य किसी भी शासन कार्य के सम्बन्ध में प्रश्न 
पूछ सकता है, परन्तु उसका विशेष महत्व नहीं होता। यदि 
मन्त्रिमन्डल किसी प्रस्ताव के सम्बन्ध में लाड' सभा में द्वार 
जाय तो उसे इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं होती। तथापि 
लाड सभा का गौण रूप से शासन कार्य में काफ़ी प्रभाव रहता 
हैं । मन्त्रिमन्डल के कई सदस्य लार्ड सभा के सदस्य होते हैं । 

यह सभा संयुक्त राज्य की सबसे बड़ी अदालत है। लाडे' 
के मामले लाड सभा में पेश किये जाते हैं। संयुक्त राज्य को 
सारी अपीन लाड' चांसलर और सात न्याय के लाड सुनते हैं। 

शासन प्रणाली में दुसरी सभा की आवश्यकता-- 
हम पालिमेंट के दोनों सभाओं के संगठन शझ्ादि पर विचार 
करने के उपरांत एक सैद्धा।न्तिक प्रश्न पर विचार करते हैं। 
कुछ लोगों का मत है कि देश में व्यवस्था कार्य के लिये 
एक ही सभा होना पर्याप्त है; यदि दो सभा रहेगीं तो किसी 
मतभेद के प्रश्न पर किसी एक ही सभा की बात चल सकेगी। 
दूसरी सभा या तो जनसाधारण सभा का विरोध फरेगी या 
उससे सहमत होगी । पहली दशा में तो यह व्यर्थ का विरोध 
उत्पन्न करती है और दूसरी दशा में यह सभा श्रनावश्यक 
प्रमाणित होती है। इस मत के अनुसार दूसरी सभ७ की 
आवश्यकता नहीं है । 

दूसरे मत के विचारकों का मत दै कि देश की कानून बनाने 


पालिमेंट का सडठन॑ ५३ 


की शक्ति एक ह्वोी सभा के हाथ में न रहने दैना चाहिए किसी 
नियम के व्यवहार में उसके पूर्व उसके विषय में दूसरी सभा का 
निर्णय जान लेना आवश्यक है, इसमें यद्द लाभ होता है कि कोई 
भो कानून जल्दबाजी में न बन सकेगा। पहली सभा उतनी 
स्वच्छुन्द ओर अभिमानी न होगी, जितनी दूसरी सभा के अ्रभाव 
में हर समय विजय का विर्वास रखने की दशा में, उसका ऐसा 
हो जाना स्वाभाविक है। इद्धलैण्ड में भी इस प्रश्न पर काफी 
विचार किया गया है परन्तु सन्‌ १६४६ इई० से सन्‌ १६६० द० 
तक के अनुभव से तथा अन्य कारणों से लाड सभा को बना ही 
रहने (दया गया है । 


सारांभ्र 

इंगलेंड को व्यवस्थापक सभा पालिमेंट है। इतकी दो सभायें 
कामन्श सभा और लाड सभा हैं। दशवीं शताब्दी तक बादशाह के 
अधिकार असौमित थे। उन्हें राज्य के सारे नियम बनाने का पूर्णा- 
घिकार था | बारहवीं शताब्दी में आन्दोलन उठा कि कर लगाने में 
प्रजा का हो हाथ होना चाहिए | सन्‌ १२१५ में मेगनाचार्णट नामक 
अधिकार पन्न प्रजा को मिला, इसके झनुसार प्रजा को कुछ अ्रधिकार 
मिक्ते ओर दो सभाओं की स्थापना हुई। यही दो सभाएँ आगे 
चलकर पाछिमेंट की कामन्‍स सभा तथा लाड सभा बनी। इससे दो 
दिद्वान्तों का प्रतिपादन हुआ; बादशाह श्रपने क्रार्यो में प्रजा से 
सम्मति ले और शासन कारय कामून के झनुसार हों। सन्‌ १६२७ ई० 
में पटीशन झाफ राइटस पास हुआ। सन्‌ १६८८ ६० में बिल आफ 
राइटस पास हुआझा । हस प्रकार पालिमेंट को शक्ति धौरे धीरे बढ़ती 
चली गयी। 

पालिंमेंट साधारण कानून शोर वैधानिक कानून दोनों ही बना 


पड इृड्नलेंड का शासन 


सकती है। राजस्व सम्बन्धी सारे एक्ट यहीं पास द्वोते हैं। काय- 
कारिणी का नियंत्रण करना भी हसी के द्वाथ में है । 

कामन्स सभा का जन्म सन्‌ १२१५४ ई० में हुआ । सतरद्दवीं 
शताब्दी के बाद से इसके शिकार बढ़ाये गये | धीरे धीरे सारी सत्ता 
पालिमेंट के द्वाथ में आगयी | १८३१२ में निर्वाचकों की संख्या बढ़ायी 
गयी और सन्‌ १८८४ ई० में कामन्स सभा के सदस्यों को संख्या ४७० 
निश्चित हुई | सन्‌ १९१८ ई० में ७०७ हुईं। आयलेंड के निकल 
जाने पर सदस्य संख्या ६४१ रद्द गयी | सन्‌ १९११ के पालिमेंट एक्ट 
के अनुसार चुनाव प्रति पांचवें वष होता है । 

कामन्स सभा के सदस्यों के विशेषाधिकार निम्नलिखित हैं। उन्हें 
भाषण स्वातंत्र्य प्राप्त हे । उन्हें कुछु विशेष श्रपराघों को छोड़कर 
झौर किसी दाव'नी मामले में पालिमेंट के अधिवेशन के ४० दिन 
पहिले और बाद तक गिरफ्कार नद्ीं किया जा सकता | सभा के सदस्यों 
को अपने सभा सम्बन्धी नियम बनाने का अधिकार है । प्रत्येक सदस्य 
को ६०० पौंड वाषिक वेतन मिलता है। अधिकांश २१ वर्ष से अधिक 
वय के व्यक्ति निर्वाचक हैं, परन्तु निर्वाचक द्ोने के लिए यह श्राव- 
श्यक है कि निर्वाचक में निर्वाचन सम्बन्धी श्रयोग्यता न हो | सदस्य 
दोने के लिए भी सदस्य सम्बन्धी योग्यता द्ोना श्रावश्यक है। स्त्रियों 
को पुरुषों के समान द्वी मताधिकार हे। निर्वाचन सम्बन्धी श्रपराघ 
करने पर दण्ड दिया जाता है। 

सदस्यों श्रोर निर्वाचकों को श्रापस में सम्बन्ध रखना श्रावश्यक 
है| निर्वाचक संघ का प्रतिनिधि द्दी सदस्य द्वोता दे। प्रत्येक सदस्य 
अपने मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी है | स्पीकर कामन्स सभा का 
सभापति द्वोता है । उसको सभा सम्बन्धी सर्वोच्च अ्रधिकार प्राप्त हैं। 
क़क और सार्जेन्ट एट आमेस कामन्ध सभा के स्थायी कमेचारोी हैं ! 
कामन्स सभा की निम्नलिलित कमेटियाँ हँ--कमेटी श्राफ सेलेक्शन, 
पूरी सभा की कमेटी, प्राइवेट मसविदों की कमेटी, और सिलेक्ट 
कमेटी आदि श्रादि। 


पालिमेंट का सद्भठन धूप 


लाड सभा के अ्रधिकार सतरहवीं शताब्दी के बाद धीरे घीरे 
घटते गये | लाड सभा में सदस्य, वंशानुगत क्रम से, विशप होने से, 
न्यायाधिकारी द्वोने से और बादशाह के चुनने पर द्वोते हैं। इस सभा 
के सदस्यों के कुछ विशेषाधिकार हैं, जैमे किसी दीवानी मामले में 
गिरफ्तार न हो सकना, बादशादह्व से व्यक्तिगत रूप से मिल सकना 
अ्रादि ग्रादि, किसी मामले की लाड सभा में दी जाँच होना। इस 
सभा के शासन सम्बन्धी श्रधिकार नाम मात्र के हैं | दो सभाश्रों के 
विषय में विभिन्न विचार हैं। पहला विचार है कि दूसरी सभा 
अनावश्यक तथा व्यथ में श्रड़ंग लगाने वाली है | दूसरे पश्च का 
मत है कि यद्द कोई भी काय जल्दबाजी में होने से रोकती है श्रौर 
पहली सभा की स्वच्छुन्दता पर नियत्रण रखती है । 


: प्रइन 


१--पालिमेंट के विकास श्रोर उसकी घढ़ती हुई शक्ति पर विचार 
कीजिये । 

२--पालिमेंट के मुख्य कार्य क्‍या हैं श्रोर उनको किस प्रकार 
पूर्ण किया जाता है ! 

३-- शासन व्यवस्था में दूसरी सभा की श्रावश्यकता समभाइये 
और बताइये कि दूसरी सभा का इंगलेंड में क्या महत्व है । 

४--कामन्स सभा के बढ़ते हुए भ्रधिकारों पर एक दृष्टि डालिये 
श्रौर वतमान श्रघिकारों की विवेचना कौजिये। 

पर-त्पालिमेंट के निर्वाचक्त तथा सदस्य होने की योग्यता 
बतलाइये | 

६--सदस्यों व निर्वाचकों का हंगलेंड में क्या सम्बन्ध है ! 

»-- का मन्स सभा के पदाधिकारी कोन कोन हैं ! 

पू--कामन्स सभा की कमेटी तथा उनके कार्यो' को पूर्यंतया 
समभाइये | 


५६ इज्लेंट का शासन 


९-.लाड सभा का संगठन इंगलेंड में किस प्रकार है ! 
१०--लार्ड सभा के सदस्यों के विशेषाधिकार क्या हैं! उनकी 
कामन्स सभा के विशेषाधिकारों से तुलना कौजिये | 


ब्ँ | | 
११--इज्जलड में लाड सभा को शासन सम्बन्धी क्या अधिकार 
प्राप्त हैं ! 


स्करकरएररकी2ह:्पशसासक, 


पांचवा अध्याय 


पालिमिेंट की कायपद्धति 

पालिमेंट के तीन प्रकार के काय हें:--(१) जनता के हित के 
कानून बनाना (२) आलोचना प्रत्यालोचना और प्रश्नों द्वारा 
प्रबन्धकारिणी पर नियंत्रण रखना (२) सरकारी आय व्यय 
निश्चय करना । 

पालिमेंट का अधिवेश्वन, बादशाह का भाषण-- 
कामन्स सभा का निन्नाचन समाप्त होजाने पर सबसे पहिले 
अध्यक्ष या स्पीकर का निर्वाचन होता है। इसके उपरान्त प्रत्येक 
सदस्य राजभक्ति की शपथ लेता है। कामन्स सभा का अधि- 
वेशन प्रति वष फरवरी में आरंभ द्दोता है। बादशाह लाड सभा 
के भवन में अपना भाषण देता है। इसे सुनने के लिए कामन्स 
सभा के सदस्यों को लाड सभा के भवन में जाना दवोता है। 
पालिंमेंट को इस भाषण द्वारा मालूम होता है कि मंत्रिमंडल 
की शासन सम्बन्धी नीति क्‍या होगी और उसका, उस वर्ष में, 
क्या क्‍या महत्व पूण काय करने का विचार है। इससे यह 
भाषण बहुत महत्व का दोता है। 
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याद में यही भाषण कामन्स सभा में स्पीकर द्वारा पढ़ा 
जाता है। कोई मन्त्री यह प्रस्ताव उपस्थित करता है कि बादशाह 
को उसके भाषण के लिए धन्यवाद्‌ दिया जाय। विरोधी दल 
के सदस्य इस प्रस्ताव पर संशोधन उपस्थित करते हैं, जिसमें वे 
यह बतलाते हैं कि सरकार कौन कौन सा आवश्यक काय॑ करना 
नहीं चाहती और कौन कौन सा कार्य ऐसा कर रही है, जो अना- 
वश्यक है। इन संशोधनों पर विचार करने में दो तीन सप्ताह 
लग जाते हैं । यदि विरोधी दल का कोई संशोधन बहुमत से 
स्वीकार हो जाय तो इसका आशय यह होता है कि कामन्स 
सभा मन्त्रिम्डल की शासन नीति से सहमत नहीं है। इस 
दशा में मन्त्रिमन्‍्डल को त्याग पत्र देना होता है। 


सभा की बेठक--फामन्स ससा की बैठक सोमवार, मंगल- 
वार, बुधवार ओर गुरुवार, को साधारणत: पौने तीन बजे से 
साढ़े ग्यारह बजे रात तक होती है; यदि कोई बहुत द्वी आवश्यक 
काय हो तो इसके बाद भी जारी रहती है। बैठक सबा आठ 
बजे से साढ़े आठ बजे तक जल पान के लिये स्थगित होती 
है। इस प्रकार उक्त दिनों में दो दो बेठकें होती हैं। शुक्रवार 
के दिन बेठक केवल ५॥ बजे तक ही रहती है। शनिवार और 
रविवार को बेठक नहीं होती । 


सभा का काये; प्रश्न और प्रस्ताव--कामम्स सभा में 
काय आरम्भ करने के लिए स्पीकर अध्यक्ष का स्थान प्रहण 
करता है, जनता की द्रखारते पेश कौ जाती हैं। यह काय' तीन 
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बजे तक समाप्त हो जाता है और तब प्रश्न पूछने का काय 
आरम्भ होता है। इस काय के लिए चालीस मिनट का समय 
निर्धारित होता है। जिन प्रश्नों का उत्तर पौने चार बजे तक 
नहीं दिया जा सकता, वे रिपोट में अन्य कारवाई के साथ प्रका- 
शित किये जाते हैं । सदस्यों को प्रश्न पूछने की सूचना पहिले से 
देनी होता है। प्रत्येक सदस्य किसी प्रश्न के सम्बन्ध में पूरक 
प्रश्न पूछ सकता है । यदि किसी प्रश्न का उत्तर संतोष प्रद न 
हो, तो कोई सदस्य यह प्रस्ताव कर सकता है कि उस पर विचार 
करने के लिए सभा का काय' स्थगिप्त कर दिया जाय । यदि यह 
प्रस्ताव उस समय स्वीकार हो जाय, तो उस विषय पर उसी 
दिन साढ़े आठ बजे बहस शुरू हो जाती है। साधारणतया चार 
बज बाद श्रस्तावों ओर मसविदों पर विचार होता है। साल भर 
में कामन्‍्स सभा प्रायः सो दिन काम करती है, अर्थात्‌ उसकी 
लगभग दो सौ बेठके होती हैं। इनमें स अधिकतर बैठकों में 
वह काम होता है, जो मन्त्रिमन्‍्डल द्वारा उपस्थित किया जाता 
है। प्रायः तीस बठकें ही ऐसी होती हैं, जिनमें गैर सरकारी 
सदस्य अपने प्रस्ताव या कानूनी मसविदे उपस्थित कर सकते हैं | 

गैर सरकारी सदस्यों द्वारा वहुत से श्रस्तावों और कानूनी 
मसविदों की सूचना आती है, परन्तु समय की कमी के कारण 
उन सब पर विचार होना सम्भव नहीं होता । इसलिए किन 
प्रस्तावों या कानूनी मसविदों पर विचार होना चाहिए तथा किस 
क्रम से विचार होना चाहिए, इसका निश्चय चिट्ठी डालकर 
श्रथात 'बेत्नट? द्वारा किया जाता है | 
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कानून बनाना-- कानूनी मसविदे तीन प्रकार के होते 
हैं -- (१ ) सार्वजनिक (धन सम्बन्धी छीड़कर) (२) धन सम्बन्धी 
ओर (३) स्थानीय तथा व्यक्तिगत कानूनी मसविदे । 

सावंजनिक कानूनी मसविदे--इन्हें कोई भी सदस्य 
धपस्थित कर सकता है। यदि कोई मन्त्री इसे उपस्थित करना 
चाहे तो उसके लिये दिन आसानी से निश्चित हो जाता है, 
अन्य सदस्य को अपना दिन वैलट द्वारा ही तय कराना होता 
है ओर इसमें काफी देर भी लग सकती है। प्रत्येक सदस्य को 
अपना कानूनी मसविदा, निर्दिष्ट समय पहिले, देना होता है। 

नियत किये हुए दिन, सदस्य यह प्रस्ताव करता है कि उसे 
उसका मसविदा उपस्थित करने की अनुमति दी जाय। इस 
प्रस्ताव पर वहस नहीं होती ; कभी कभी तो केवल मसविदे का 
शीषंक ही पढ़ दिया जाता है और श्रनुमति मिल जाती है। 
इसे मसविदे का 'प्रथम वाचन? (फर्स्ट रीडिंग) कहते हैं । 

यह कार्य समाप्त होने पर उसके द्वितीय वाचन ( सेकण्ड 
रीडिज्ज) के लिए तारीख निश्चय कर दी जाती है । उस निश्चित 
दिन सदस्य यह प्रस्ताव करता है कि मसविदा दूसरी बार पढ़ा 
जाय | इस समय मसविदे के सिद्धान्त पर वहस होती है, 
परन्तु कोई संशोधन उपस्थित नहीं किया जा सकता। यदि 
प्रत्ताव उस समय स्वीकार न हुआ तो कुछ दिन बाद फिर 
प्रस्ताव रखा जाता है। जो सदस्य यह चाहते हैं मसाविदे पर 
विचार ही न किया जाय, वह यह प्रस्ताव करते हैं कि मसविदा 
छः मास बाद दूसरी ब।र पढ़ा जाय । यदि यह प्रस्ताव स्वीकार 
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हो जाय, तो उस समय उस मसविदे सम्बन्धी सब काम बन्द 
कर दिया जाता है । 

द्वितीय बाचन का प्रस्ताव रवीकार होने पर मसबिदा 
साधारण तौर पर स्थायी कमेटी के पास विचारार्थ भेजा जाता 
है । कामन्‍स सभा यदि चाहे तो उसे 'पूरी सभा की कमेटी” के 
पास भी भेज सकती है। यदि मसविदा बहुत महत्वपूर्ण हो तो 
स्थायी कमेटी या 'पूरी सभा की कमेटी” के पास भेजे जाने से 
पूव॑ं, 'सिलेक्ट कमेटी” के पास भेजा जाता है। यह कमेटी उसकी 
प्रत्येक धारा पर उसके सम्बन्ध में गवाही देने वालों के वक्तव्य 
पर विचार करके: अपनी रिपोट देती है। स्थायी कमेटी या 
पूरी सभा की कमेटी? में मसविदे की प्रत्येक धारा पर विचार 
होता है, और संशोधन उपस्थित किये जाकर स्वीकृत या 
अस्वीकृत किये जाते हैं । मसविदे के इस का को कमेटी मंजिन्न 
( कमेटी स्टेज ) कहते हें। इसके तय हो जाने पर मसविदा 
कामन्स सभा में फिर पेश किया जाता है, ओर वहाँ फिर 
प्रत्येक धारा तथा संशोधन पर विचार किया जाता है। इसे 
रिपोट स्टेज कहते हैं । 

सब धाराओं पर विचार हो चुकने के पश्चात्‌ यह प्रस्ताव 
किया जाता है कि संशोधित मसविदा स्वीकार किया जाय । इसे 
मसविदे का “तीसरा वाचन! ( थड' रीडिंग ) कहा जाता है| 
इस समय कोई संशोधन उपश्थित नहीं किया जाता | प्रस्ताव 
स्वीकार होने पर 'कामन्स सभा? सम्बन्धी सब मंजिलें पूरी है 
जाती हैं; और मसविदा लाडं-समा में भेजा जाता है। 
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लाड सभा का मसविदों पर विचार ;--लाड्ड सभा का 
कार्य ४॥ बजे आरंभ द्ोता है, और ८ बजे तक समाप्त हो जांता 
हैं। इस सभा में काम करने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या 
तीन रखी गई है। परन्तु किसी कानूनी मसविदे पर विचार 
करने के लिए तीस सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। 

लाड सभा में भी उपयुक्त प्रकार से मसविदे का प्रथम 
वाचन, द्वितीय वाचन, कमेटी मंजिल, रिपोर्ट मंजिल और 
तीसरा वाचन होता है। यदि मसविदा लाड सभा द्वारा ठीक 
उसी रूप में रवीकार हो जाय जिस रूप में वह कामन्स सभा में 
स्वीकार हुआ है, तो वह बादशाह के पास स्वीकृति के लिए 
भेजा जाता है, ओर उसकी स्वीकृति मिलने पर वह कानून हो 
जाता है। 

यदि लाड सभा ने कानून के मसबिदे में कुछ संशोधन किये 
तो उन संशोधनों पर विचार करने के लिए वह मसविदा 
कामन्स सभा में लोटाया जाता है ; यदि कामन्स-सभा संशोधन 
को स्वीकार करले तो मसबिदा बादशाह के पास स्वीकृति के 
लिए भेजा जाता है । 

यदि कामन्स सभा लाड सभा के संशोधन को अस्वीकार 
कर दे ओर 'लाड सभा उनके लिए आग्रह करे, तो उस अधि- 
वेशन ( सेशन ) में उस मसविदे सम्बन्धी कार्यवाही बन्द करदी 
जाती है, और दूसरे अधिवेशन में वह मसवबिदा कामन्स सभा 
में उसी रूप में उपस्थित किया जाता है और वहीं उपयु क्त सब 
म'जिलें तय करके लाड सभा में पहुंचाता है। यदि लाड -सभा 
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ने फिर वैसे ही श्रंशोधन उपस्थित किये तो उस अधिवेशन में 
भी उस मसविदे की आगे फी काय वाद्दी बन्द करदी जाती है, 
और तीसरे अधिवेशन में मसविदा पुनः कामन्स सभा में 
उपस्थित किया जाता है और बहाँ सब मंजिलें तय करके फिर 
लाड सभा में पहुँचता है। इस बार चाहे लाड -सभा उसमें 
संशोधन उपस्थित भी करे, वह बादशाह के पास स्वीकृति के 
लिए उसी रूप में भेजा जाता है जिस रूप में वह कामन्ध सभा 
द्वारा तीसरी बार स्वीकृत हुआ था। इसमें शतं यह है कि इस 
बीच में दो वष का समय व्यतीत हो गया हो । बादशाह द्वारा 
स्वीकृत हो जाने पर मसविदे को कानून का रूप मिल जाता है । 


उपयुक्त फथन से यह स्पष्ट है कि लाड सभा धन सम्बन्धी 
मसविदों को छोड़कर अन्य सावंजनिक मसधिदों को अ्रधिक से 
अधिक दो व तक कानून बनने से रोक सकती है उसक 
पश्चात्‌ उसके विरोध करने पर भी, कामन्स सभा द्वारा तीन 
बार स्वीकृत किये जाने पर मसविदा कानून बन जाता है। 
कामन्स-सभा को लाडं-सभा का विरोध द्ोते हुए भी कानन बनाने 
का यह अधिकार सन्‌ १६१९ ई० के कानून से मिला है। 


धन सम्बन्धी कानूनी मसबिदे (क) खर्च सम्बन्धी- 
धन सम्बन्धी कानूनी मसविदे दो प्रकार के द्वोते हैं--(क) 
ख् सम्भ्धी मसविदे [ कन्सोलिडेटड फंड्स विल ] और (रख) 
कर सम्बंधी मसविदे (फाइनेन्स बिल] । पहले हम खर्च सम्बन्धी 
मसविदों पर विचार करते हैं। 
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प्रति वष' माच मास के आरम्भ में, व्यय-सम्बस्धी पूरी 
सभा को कमेटी में खच की मदों के प्रस्तावों पर विचार 
किया जाता है। ये प्रस्ताव मन्त्रियों द्वारा किये जाते हैं। 
कोई भी सदस्य किसी मद में से ख्च॑ की रकम कम करने 
का संशोधन उपस्थित कर सकता है। परन्तु कोई सदस्य 
खच को बढ़ाने का प्रस्ताव उपस्थित नहीं कर सकता | जब खच 
सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत हो जाते हैं तो ग्राय सम्बन्धी कमेटी 
में यह प्रस्ताव किया जाता है कि ख्च कमेटी ने जो खर्च 
मनन्‍जूर किया है, उसकी रकम सरकारी कोष से दी जाय इन 
प्रस्तावों को कानून का रूप देने के लिए कामन्स सभा में खर्च 
सम्बन्धी कानूनी मसविदा उपस्थित किया जाता है, और वह 
अन्य सावजनिक कानूनी मसविदों के समान, विविध मंजिलें 
तय करके लाड सभा में पहुँचता हैं | इस सभा में भी वह सब 
मंजिलें तय करता है और लाडं सभा द्वारा संशोधित किये 
जाने पर भी, वह बादशाह के पास स्वीकृति के लिए उसी रूप 
में जाता हैं, जिसमें वह कामन्स सभा द्वारा स्वीकृत हुआ है। 

कर सम्बन्धी मसविदे-अप्रेल मास के आरम्भ में आय 
साधन कमेटी में अथ मन्त्री सरकारो आय व्यय का अनुमान 
पत्र उपस्थित करता है और करों की दर धटाने बढ़ाने के या 
नये कर लगाने के प्रस्ताव उपस्थित करता है। कोई भी सदस्य 
कर की दर घटाने के संशोधन उपस्थित कर सकता है। परन्तु 
वहू कर की दर को बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं कर सकता। प्रस्तावों 
ओर संशोधनों पर क्रमशः विचार द्वोता है, और जो प्रस्ताव 
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उसकी प्रत्येक धारा पर विचार होता है। यह कमेटी गवाहों के 
वक्तव्यों पर विचार करती हैं । इसके बाद मसविदे का तीसरा 
वाचन होकर घह लाड सभा में भेजा जाता है ओर वहाँ सव 
मख्िलें लय कर चुकने पर वह बादशाह के पास स्वीकृति के लिये 
भेजा जाता है। परन्तु यदि लार्ड सभा ने इसमें कोई ऐसा 
संशोधन उपस्थित कर दिया हो जो झामन्स सभा को स्वीकार 
न हो, तो मसविदे पर आगे कोई फायवाही नहीं की जाती । 

इस तरह के कानन बनाने में बहुत रुपया खर्च होता है। 
पहले तो द्रखास्त के साथ ही कुछ फीस देनी होती हे, फिर 
मसविदे बनाने वाले को तथा उसे कामन्स सभा में उपस्थित 
करने वाले को भी काफी फीस दी जाती है | कमेटी के सामने 
गवाही दिलाने में भी कुछ रुपया खच हो जाता है। इसलिए 
ऐसे मसविदे बहुत कम उपस्थित किये जाते हैं। 


सारांश 


पालिमेंट के तीन कार्य हैं--कानून बनाना, कार्यकारिणी पर 
नियन्त्रण रखना और सरकारी ञ्राय व्यय निश्चय करना। कामन्स 
सभा का निर्वाचन समाप्त होने पर स्पीकर का चुनाव होता है। बाद- 
शाह का भाषण लाड सभा में होता है | इस भाषण द्वारा मन्त्रिमएडल 
*। नौति मालूम हो जाती है। इसमें संशोधन उपस्थित किये जाते 
हैं । इस काय में दो तीन सप्ताह लग जाते हैं। कामनन्‍्स सभा कौ 
बैठक सप्ताद में चार रोज द्ोती है। फामन्स सभा में स्पीकर सभापति 
दोता है | पदले दरखास्त पेश की जाती है, फिर ४० मिनट प्रश्न पूछने 
के लिये हैं| तीन बजे तक यहद्द काय समाप्त द्वो जाता हे चार बजे से 
मसबिदे पेश किये जाते हैं । खाल भर में कामन्स सभा लगभग १०० 
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दिन काम करती है । गेर सरकारी सदस्यों द्वारा भी मसबिदे पेश किये 
जाते हैं। कानूनी मसविदे तीन प्रकार के हैं ( १ ) सावंजनिक ( २) 
घन सम्बन्धी (३) स्थानीय तथा व्यक्तिगत कानूनी मसविदे। 
सावजनिक मसबिदा कोई भी सदस्य उपस्थिति कर सकता है। परन्तु 
उसे अपना दिन वैलट द्वारा तय कराना द्योता है | मसबिदे के तीन 
वाचन होते हैं और दोनों सभाश्रों में पास होने पर बादशाह की 
स्वीकृति से यह कानून बन जाता है | लाड ध_भा यदि किसी मसविदे 
को नामन्‍्जूर कर दे और कामन्स सभा उसे तीन बार पास करदे तो 
यह कानून द्वो जाता है। धन सम्बन्धी मसविदे दो प्रकार के होते 
हैं (१) खर्च सम्बन्धी (२) कर सम्बन्धी | ये कामन्स सभा में 
मन्त्रिमए्डल को श्रोर से उपस्थित किये जाते हैं। लाड तभा इन्हें 
पास होने से रोक नहीं सकती। लार्ड सभा इनमें कोई परिवर्तन भी 
नहीं कर सकती | 

स्थानीय या व्यक्तिगत मसविदे किसी एक कम्पनी या खास 
स्थान के सम्बन्ध में पेश किये जाते हैं। इन्हें पेश करने के पहले 
दरखास्त देनी होती है। इसको भी उन्हीं तीन मन्जिलों से गुजरना 
द्वोता है तब कानून बन पाता है। ऐसे मसविदे में रुपया बहुत खच 
होता है इसलिये कम उपस्थिति किये जाते हैं । 


प्रश्त 
१--पालिमेंट में प्रश्न और प्रस्ताव किस प्रकार उपस्थित किये 
जाते हैं ! 
२--कानूनी मसविदे कितने प्रकार के होते हैं ! 
३--कानून किस प्रकार बनते हैं ! 
४--लाड सभा क्रा कानून पास करने में कया स्थान है ? 


४--पन सम्बन्धी मतविदों में श्रौर श्रन्य मसविदों में क्‍या भिन्नता 
रहती है ? 


बल लामाकडकालतमछ 


छटठा अध्याय 
प्रजातन्त्र का विकास 


प्रजातन्‍त्र का अथ है, देश का शासन प्रजा की 
हच्छानुसार ओर प्रजा के हित के लिए होना। हम पिछले 
अध्यायों में बतला चुके हैं कि ग्यारहवीं सदी में इंगलेंड 
का बादशाह शासन काय अपनी ही इच्छानुसार करता 
था, प्रजातन्त्र का बिलकुल अभाव था। आजकल यह दशा 
है कि बादशाह अपनी इच्छानुसार शासन सम्बन्धी कोई काय 
नहीं करता, सब काय मन्त्रियों की सलाह के शअनुसार 
किये जाते हैं ओर मन्त्रिमंडल उसके लिए पार्लिमेंट के प्रति 
उत्तरदायी होते हैं। पालिमेंट की कामनन्‍्स सभा के सदस्य 
इंगलेड की जनता द्वारा चुने जाते हैं। इसलिए हम यह कह 
सकते हैं कि इंगलैण्ड में प्रजातन्त्र की स्थापना हो गई हैं। इस 
ध्रध्याय में हम यह बतलाते हैं कि प्रजातन्‍्त्र का विकास किस 
प्रकार हुआ । 


महान अधिकार पत्र ( मेगनाचाटों) -बादशाह जान 
सन्‌ ११६६ में गद्दी पर बैठा। उसने पूर्ण स्ेच्छाचारिता 
ओऔर निरंकुशता से शासन किया ओर अत्याचारों की 
पराकाष्ठा कर दी। लेंगटन तथा कुछ श्रन्‍न्य सरदारों ने 
तंग आकर इसके विरुद्ध आन्दोलन किया और इससे विवश 
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होकर बादशाह को सन्‌ १२१५ में महान अधिकार पत्र या 
मेगनाचाटो दैना पढ़ा । इसका शझाशय यह था :-- 

१--पार्लिमेंट की श्रनुमति बिना कोई कर नहीं लगाया 
जायगा । 

२--अपराधी को दण्ड उसके श्रपराध की गुरुता के 
अनुसार दिया जायगा। 

२--किसी भी स्वतन्त्र ओर निरपराध व्यक्ति को अदालत 
के फैसले के बिना दृण्डित नहीं किया जा सकेगा । 

४--न्याय काय न बेचा जायगा, न उसमें देर की जायगी 
और न उससे कोई वंचित रहेगा । प्रत्येक श्रपराधी का न्याय 
जूरी द्वारा किया जायगा | 

इस अधिकार पत्र में अन्य महत्वपूर्ण बातें भी थी। परन्तु 
सवका मूल यही था कि बादशाह अपने कार्यों में प्रजा की 
सम्मति लेने को बाध्य हो और प्रजा कानून द्वारा शासित होने 
लगे, बादशाह के व्यक्तिगत इच्छा के श्रनुसार नहीं । इन दो 
सिद्धान्तों के आधार पर पीछे बहुत से कानून बने हैं; श्रतः यह 
अधिकार पत्र प्रजातन्त्र की आधार शिला कहा जा सकता है। 


पालिमेंट का बादशाहों से संघप --बादशाहों को कर 
लगाने में पालिंमेंट की अनुमति लेनी आवश्यक हो गई थी । 
इसलिए स्टुअट वंश के बादशाहों ने कई बार पालिमेंट से 
धन स्वीकार कराना चाहा परन्तु पालिंमिंट ने उतना धन न दिया 
जितना वे चाहते थे। चाल्स प्रथम ने जबरदस्ती ऋण लेना 
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आरम्भ किया। इस पर भी' धन की समस्या बनी रही | चाल्स 
प्रथम ने तीसरी बार सन्‌ १६२७ ई० में पालिंमेंट का अधिवेशन 
कराया । पालिमेंट ने इस बार इस शर्त पर रुपया देना मंजूर 
किया कि अधिकारों का आवेदन पत्र बादशाह स्वीकार 
कर ले। इस अधिकारों के आवेदन पत्र का मूल आशय था-- 
'जब तक पालिमेंट की स्वीकृति न मिले, बादशाह किसी को 
कर या ऋण देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता ।” अत्रव यह 
नियम हो गया कि पालिमेंट ही कर लगाने ओर वसूल करने 
की एक मात्र अधिकारिणी है। 

सन्‌ १६४१ में कामन्‍्स सभा ने महान विरोध पत्र (या प्रांड 
रिमांसट्रेंस ) उपस्थिति किया । इसमें एक मांग यह भी थों कि 
जब तक पालिमेंट स्वीकार न करे, मन्त्रियों की नियुक्त न की 
जाय । बादशाह के इस बात की अवहेलना करने पर, उसका 
पालिंमेंट से युद्ध हुआ और अन्त में सन्‌ १६४९ में, उसे प्राण 
दण्ड दिया गया। उपयुक्त नियम के अनुसार मन्त्री लोगों 
को पालिंमेंट के प्रति उत्तररायी होना आवश्यक दो गया। 
इसका अथ यह हुआ कि कानून बनाने में ही नहीं वरना शासन 
काय भी पार्लिमेंट के अधिकार में आ गया। इस प्रकार राज्य 
के दो मुख्य काय ( व्यवस्थापक मंडल सम्बन्धी ओर काय- 
कारिणी सम्बन्धी ) जनता के हाथ में आ गये । इसके बाद 
ग्यारह साल ( १६४९-६० ) तक पालिमेंट ने बिना बादशाह 
ओर बिना लाड सभा के काय किया। परन्तु यह प्रयोग 
सफल न हुआ ओर बादशाह के पद्‌ की पुनः स्थापना 
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( रेस्टा रेशन ) करनी पड़ी । चाल्स द्वितीय और जेम्स द्वितीय 
ने जनता के अधिकारों ओर जनमत का विचार किये वगैर 
केथलिक धम वालों के प्रति पक्तपात किया, और बादशाह के 
'देवी अधिकार' के सिद्धान्त को व्यवहार में लाना चाहा तो 
प्रजा न यथेष्ट विरोध किया। पालिमेंट ने उसके दामाद 
विलियम को, जो ओरंज का ड्यूक था, बुला भेजा । उसके सेना 
सहित आ जाने पर सारा इद्गलेंड उसकी ओर हो गया। 
इडुलंड का शासन भार विलियम तृतीय और मेरी ( उसकी 
स््री) को सॉप दिया गया। उसी अवसर पर १६८६ में 
पार्लिमेंट ने अधिकारों का मसविदा ( बिल आफ राइटस ) 
पास किया जिसकी मुख्य बातें इस प्रकार थी;-- 

१--कोई कैथलिक मतावलम्बी व्यक्ति बादशाह न हो 
सकेगा । 

२--बादशाह को राजनियम भंग करने का अधिकार 
नहीं है । 

३--कामन्स सभा का निवाचन स्वतन्त्र हुआ करेगा। 

४-पालिंमेंट_में सभासदों को भाषण करने की स्वत- 
न्त्रता होगी, ओर उसकी अनुमति बिना कोई कर न लगाया 
जायगा। 

४--बादशाह भारी सेना न रख सकेगा | 

इस क्रान्ति से राजसत्ता कामन्स सभा के हाथ में आगयी, 
पा्लिमेंट का राजकोष पर पूरा श्रधिकार द्वोगया और उसकी 
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शक्ति यहाँ तक बढ़ गयी है कि बादशाह को निजी खच 
( सिविल लिस्ट ) उसी के द्वारा स्वीकार किया जाता है। 

संक्षेप में कहा जा सकता है कि सोलहवीं शताब्दी तक 
कामन्स सभा पर बादशाह (तथा लाड सभा ) का प्रभुत्व रहा । 
सतरहवी शताब्दी में उसका प्रभाव क्रमश: बढ़ने लगा । कुछ 
प्रयत्नों के बाद यह निश्चय होगया कि साव॑ंजनिक तथा धन 
सम्बन्धी कानूनी मसविदे पहले कामन्स सभा में उपस्थित किये 
जांय तत्पश्चात 'लाड सभा” में ओर अन्त में वादशाह की 
स्वोकृति से काम में लाये जांय । धीरे धीरे कामन्स सभा के 
अधिकार बढ़ते गये । 

सुधार कानून; जनता का अधिकार पत्र--अठाहरवों 
सदी के अन्त तक बादशाह और उसके मन्त्री होशियारी से 
लोगों को रिश्वत देकर तथा उजड़े हुए नगरों की ओर से चुने 
जाने वाले प्रतिनिधियों पर अपना दबाब डालकर पार्लिमेंट में 
जैसे लोगों को चाहते थे, बैसों को बड़ी संख्या में भेजने में बहुत 
कुछ सफल होते थे। क्रमश: लोगों में राजनैतिक विषयों की 
दिलचरपी बढ़ने लगी | इसके परिणाम स्वरूप सन्‌ १८३८ इ० में 
पा्लिमेंट के चुनाव का सुधार कानन (रिफाम बिल) पास हुआ । 
इससे पालिंमेंट का.संगठन बहुत बदल गया । जिन उजड़े हुए 
नगरों की ओर से केवल उनके स्वामी अमीर लोग ही प्रतिनिधि 
चुन देते थे, उनके प्रतिनिधि लेना बन्द या कम कर दिया गया। 
जो नये नये व्यापारी नगर बस गये थे, उन्हें प्रतिनिधि चुनने का 
अधिकार दिया गया। इस प्रकार जमींदारों की शक्ति कम 
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होकर व्यापारियों के अधिकार वढ़ गये। सुधार कानून पास 
हो जाने पर भी बहुत से आदमी असन्‍्तुष्ट थे | व्यापारियों और 
दुकानदारों को मताधिकार प्राप्त हो गया था, परन्तु मजदूरों को 
फुछ्ठ भी नहीं मिला था | अतः लोगों में क्रमशः आन्दोलन होता 
रहा और अन्त में बहुत से आदमी जनता के अधिकार पत्र 
(पीपल्स चाटर) का समथन करने वाले हो गये । इन्हें चार्टिस्ट 
कहा जाता है। सन्‌ १८४८ ३० में इन्होंने निम्नलिखित मारे 
उपस्थित की:-- 

१--इक्कीस वष॒ या इससे अधिक आयु वाले सब आदमियों 
को मताधिकार हो। 

र--निवाचन के लिए राज्य को; बराबर बराबर के 
निर्वाचन जिलों में विभक्त कर दिया जाय । 

३--मत या वेट” पर्च डालकर अथांत बेलट' द्वारा लिए 
जाँय । 

४--प्रत्येक आदमी निर्वाचित किया जा सके, चाहे उसके 
पास कुछ जायदाद हो या न हो । 

५- पालिमेंट के सदस्यों को वेतन मिला करे। 

सरकार ने उस समय तो इस आन्दोलन का दमन कर 
दिया, परन्तु सन्‌ १८३७ में दूसरा सुधार कानून पास करके 
ग्रामों में भी मत देने वालों की संख्या बढ़ा दी गयी। उपयुक्त 
धारओं में स न० ३ और न० ५ कानन बन चुकी हैं । 

सन्‌ १६११ का पालिमेंट एक्ट--पिछले अध्याय में 
उदार और अनुदार दलों की बात कद्दी गई है। लाड' सभा के 
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अधि कांश सदस्य अनुदार दल के हैं और कामन्‍्स सभा के सदस्य 
उदार दल के | इस लिए जब कभी कामनन्‍्स सभा में उदार दल 
का बहुमत हुआ और उन्होंने सावंजनिक द्वित का कोई नियम 
प्रचलित करना चाहा तो वह प्रायः लाड सभा द्वारा रद कर 
दिया जाता था । इस निरन्तर की द्वार ने उदार दल को लाड 
सभा का विरोधी बना दिया | इस बाघा को दूर करने के हेतु 
सन्‌ १६१० ई० में “कामन्स सभा” ने इस आशय का कानूनी 
मस्रविदा उपस्थित किया। लाड सभा इसे पास नहीं करना 
चाहती थी । परन्तु जब उसे यह ज्ञात हुआ कि बादशाह ऐस 
आदमियों को काफ़ी संख्या में 'लाड” बना कर लाडं सभा में 
प्रविष्ठट करा देगा, जो उस कानन का समथन करें; तो लाडे 
सभा ने अपना विरोध हटा लिया और यह कानून 'पालिंमेंट 
एक्ट १६११” के नाम से पास हो गया। इसकी मुख्य मुख्य 
धाराओं का आशय इस प्रकार है। 

१--किसी धन सम्बन्धी मसविदे को यदि कामन्स सभा 
स्वीकार करले, तो चाहे लाड सभा उसे स्वीकार करे या न करे, 
बादशाह की सम्मति से वह अमल में आ्रा जायगा। 

२--यदि किसी सावंजनिक काननी ससविदे पर लाड सभा 
ओर कामन्स सभा में मतभेद हो तो वह मसविदा ज्यों का त्यों 
कामन्स सभा के अगले अधिवेशन में पेश होगा। कामन्स- सभा 
के तीसरी बार उसे पास कर देने पर तथा दो वष का समय 
5यतीत हो जाने पर फिर लाड सभा से पूछने की आवश्यकता 
न रहेगी, बादशाह की स्वीकृति से वह कानून बन जायगा। इस 
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प्रकार लाड सभा के निषेध ( विटो ) अधिकार का अंत होकर, 
उस सभा को दो व तक कायवाही स्थगित करने का अधिकार 
रह गया। 

३--कामन्स सभा का निवाधचन हर पांचवे वष होगा। 

इस कानून से सरकारी कोष तथा धन सम्बन्धी कानूनी 
मसविदों पर कामन्स सभा का पूर्ण अधिकार होगया। 
इंगलेंड की शासननीति के सम्बन्ध में भी कामन्स सभा का 
लाड सभा पर प्रभुत्व होगया। बादशाह की स्वीकृति प्रत्येक 
विषय में अवश्य ली जाती है, परन्तु वह एक रिवाज ही 
हे। इस प्रकार इंगलंड का शासन कामन्स सभा के हाथ 
में आ गया। 

स्त्रियों का मताधिकार--यद्यपि जनता में जाग्रति और 
प्रजातंत्र की ओर बढ़ने की प्रवृति काफी समय से रही, परन्तु 
जनता का एक भाग इन अधिकारों से सवथा वंचित था। ख्तरियों 
को मताधिकार देने का प्रश्न उन्नीसवीं सदी में आरंभ हुआा 
परन्तु अनुदार दल तथा विरोधियों का बहुमत रहने से 
सफलता नहीं मिली । परन्तु आन्दोलन ओर उद्योग से लोगों के 
विचार बदलने लगे ओर कुछ प्रभावशाली राजनीतिज्ञ इस पक्त 
में हो गए कि स्तलियों को मताधिकार मिलना चाहिये | सन १६६८ 
में ३० वर्ष को उम्र या इससे, अधिक उम्र की ब्ल्रियों को 
मताधिकार मिल गया। सन्‌ १६२८ से स्त्रियों को भी पुरुषों 
की भांति श्रर्थात्‌ २१ वष या इससे अधिक उम्र की स्त्रियां को 
मताधिकार मिल गया है । 
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मताधिकार की वृद्धि-पिछले सौ वर्षों में इंगलेंड में 
मताधिकार की आश्चयं जनक वृद्धि हुईं है। सन्‌ १८३१ में 
जनसंख्या के चौबीसवें भाग को मताधिकार था। सन्‌ १८६७ 
में यह बढ़कर आबादी का सोलह॒वाँ हिस्सा हो गया ओर सन्‌ 
१८८४ में जन संख्या का बारहवां हिस्सा मत दे सकता था। 
सन्‌ १८१८ तक ख्त्रियों को मताधिकार मिलने से पूव जनसंख्या 
का सातवें भाग को मताधिकार था । सन्‌ १६१८ में जब स्त्रियों 
के मत देने का अधिकार होगया तो जनसंख्या का एक तिद्दाई 
भाग वोट देने का अधिकारी हो गया और १९२८ के बाद से 
तो पचपन फी सदी व्यक्ति वोट दे सकते हैं । इस तरद जहां 
सन्‌ १८३१ में पांच फो सदी से भी कम लोग मत दे सकते थे 
अब पचपन फी सदी व्यक्ति बोट देने के अधिकारी हैं । 

प्रजातंत्र के युग का आरंभ---अंगरेज जाति ने आन्दो- 
लन और उद्योग करके अवेध राजतंत्र को वेध राजतंत्र में 
परिणित कर दिया। अब बादशाह शक्तिहीन है और शासन 
अधिकार तो मंत्रिमडल के हाथ में है जो जनता द्वारा निवोाचित 
कामन्स सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यद्यपि यह नहीं कहा 
जा सकता कि शासन के सब काय अब प्रजा की इच्छानुसार 
ही होते हैं, फिर भी इड्नलेंड ने प्रजातन्त्र की ओर कदम 
बढ़ाया है। इस युग का आरम्भ सन्‌ १८२८ से कहा जा सकता 
है । इसस पहिले भी जनता ने बहुत से स्वत्व प्राप्त किये थे। 
पर उनसे अधिकतर धनवानों ओर सरदारों आदि को शक्ति 
बढ़ी थी । 


७६ इज्धल्ढ का शासन 


क्या ह गलेंड में पूर्ण रूप से प्रजातंत्र हे *--इज्ललंड न 
प्रजातन्‍्त्र या लोकतंत्र की ओर कदम जरूर उठाया है, परन्तु 
वास्तव में अभी वहाँ के शासन सम्बन्धी सब काय जनता की 
इच्छानुसार नहीं हो रहे है। सारे इतिहास पर दृष्टि डालने से 
एक बात स्पष्ट है कि स्वभाव ओर अपने काया से अंगरेज जाति 
प्रजातंत्र की कायल नहीं है । अधिकांश अंगरेज संकुचित विचार 
के हैं, अमीराना ठाट बाट पसन्द करते हैं ओर समाज व्यवस्था 
में परिवर्तन करते हुए द्विचकते हैं। समय समय पर जो थोड़े 
बहुत परिवतेन किये गए हैँ वे केवल इसलिए कि असनन्‍्तोष और 
विद्रोह की आग एकदम न भड़क जाय । इन सुधारों को ब्रिटिश 
राजनीतिज्ञों ने प्रजातंत्र का नाम दिया है। किन्तु इन वैधानिक 
सुधारों और पालिमेंटरी प्रथा को विकसित रखने में सदा इस 
बात का ध्यान रखा गया है कि कम से कम परिवर्तन किये जांय 
ओर पुरानी परिपाटी को बनाये रखा जाय। 

यदि सच पूछा जाय तो इ्नलेंड में इतनी ही प्रगति हुई है 
कि वहाँ राजतंत्र के स्थान पर धनतंत्र की स्थापना हो गई है । 
पहले जब बादशाह शक्तिशाली था तब बादशाह और उसके 
परिवार के सदस्य अपने को जनता का हितेच्छु कह कर शासन 
करते थे। बन्धन न द्ोने के कारण कभी कभी बादशाह की 
निरंकुशता इतनी अधिक बढ़ जाती थी कि वह उच्च वर्ग पर भी 
आधात करने लगती थी । ऐस समय में परिवर्तन की आवश्यकता 
प्रतीत होती थी और धनिक वर्ग जनता को भी साथ लेकर 
बादशाह का मुकाबला करने लगता था। इस प्रकार धीरे धीरे 
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राजतंत्र का स्थान पालिमेंटरी शासन पद्धति ने ते लिया। परन्तु 
शक्ति जनता के हाथ में न आकर घनिकों के ह्वाथ में चली गई । 
पहिले राजसत्ता बादशाह के ही परिवार तक सीमित थी, अब 
धह कई परिवारों का उत्तराघिकार बन गई है| तब बादशाह के 
मेँह स निकली बात जनता ओर देश की बात समभी जाती 
थी अब चन्द परियारों के प्रतिनिधियों की बात, जो एक ही 
स्वर में निकलती है, उसे देश की बात कहने का यतन किया 
जाता है। उस समय देश के तमाम साधनों और सम्पत्ति पर 
राजा का एकाधिकार होता था, इस समय चनन्‍्द परिवारों का 


स्वत्वाधिकार है। राष्ट्र की संपत्ति का अस्सी फी सदी भाग 
लगभग ५४०० परिवारों में बटा हुआ है। शेष जनता को 
देश की केवल २० प्रतिशत आमदनी से ही सनन्‍तोष कर लेना 
पड़ता है। धन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कितना प्रभावशाली 
है यह सवसाधारण से श्रविदित नहीं । 

यह कहा जाता है कि निवोाचन द्वारा जनता के प्रतिनिधि 
देश पर शासन करते हैं, परन्तु निवांचन पद्धति ऐसी है कि 
निर्वाचन में वे ही व्यक्ति सफल हो सकते हैं जो अधिक से 
अधिक खच कर सकते हैं। देश के उत्पादन ओर वितरण पर 
एक खास वग का अधिकार होने के कारण धनी लोग ही 
पालिमेंट में पहुँच पाते हैं। साधारण व्यक्ति कठिनाई से ही 
सदस्य हो पाते हैं। यदि किसी प्रकार सदस्य हो भी जांय तो 
मंत्रिमंडल तक पहुँचना ओर भी कठिन है। मंत्रिमंडल के अनेक 
सदस्य बड़े-बड़े व्यापारिक, औद्योगिक या बीमा कम्पनियों से 
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संवधित रहते हैं। बहुत से सदस्य मन्त्रिमंडल में आने के पूर्व 
स्वयं किसी कम्पनी या कारखाने आदि कि डायरेक्टर रह 
चुकते हैं । ये लोग मन्त्रिमंडल में शामिल होते समय डायरेक्टरी 
से त्याग पत्र दे देते हैं। ऐसे व्यक्ति जनता से अधिक अपने 
स्वार्थों' का ध्यान रखते हैं। ये लोग जनमत की उपेक्षा करके 
बहुत से काय कर बैठते हैं। पिछले महायुद्ध और इस 
महायुद्ध की बिना जनता की सम्मति लिए ही छेड़ दिया 
गया था। | 

इधर सन्‌ १६४४ के पालिंमेंट के निर्वाचन में मजदूर दल 
का पहली बार स्पष्ट बहुमत हुआ है। यह दल अधिक प्रगति- 
शील विचारों का है ओर जनता के निम्नवग के स्वार्थों का 
अधिक ध्यान रखता है। इस प्रकार यह दल श्रनुदार दल से 
ज्यादा अच्छा जनता का प्रतिनिधित्व करता है। इससे स्पष्ट 
है कि इंगलड में जनता प्रजातन्त्र की और बढ़ रही है, परन्तु 
पूण रूप से प्रजातन्त्र की स्थापना अभी नहीं हुई है। 


सारांश 

पहिले बादशाह के अधिकार श्रसीमित ये परन्तु अ्रव धीरे धीरे 
सब अधिकार कामन्स सभा के द्वाथ में आा गये हैं| बादशाह जान के 
समय में सन्‌ १२१५ ई० में मेगनाचार्ट नाम का अधिकार पत्र दिया 
गया | इसके अनुतार बादशाह कानून बनाने में पालिमेंट की सम्मेति 
लेने लगा | सन्‌ १६२७ में पिट शन श्राप राइटस पास किया गया। 
इससे बादशाह के अधिकारों में ओर कमी हुईं। सन्‌ १६४१ में 'प्रांड 
रिमांसट्रंस”ः बादशाद्द के रुम्मुख पेश किया गया। इससे भन्त्रियों को 
पालिग्रेंट के प्रति उत्तरदायी होना आवश्यक दो गया और ब.दशाह 
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का नियम भंग करना अनियमित ठहराया गया। कामनन्‍्स सभा 
के सदस्यों को भाषण स्वातन्त््य प्राप्त हो गया। सन्‌ १८६७ में 
सुधार कानून पेश किया गया इससे मतदाताओं की संख्या बढ़ा दी 
गई | सन्‌ १९११ में पालिमेंट एक्ट पास किया गया | इससे कामन्स 
सभा का लाड सभा पर प्रभुत्व पूर्ण रूप से स्थापित हो गया। घन 
सम्बन्धी मामलों में भी इसकी प्रधानता दो गई। सन्‌ १९१८ में 
३० वष से ऊपर की स्त्रियों को मताधिकार मिला श्रोर सन्‌ १९२८ में 
२१ वध की स्त्रियाँ भी मत देने की श्राधिकारिणी द्वो गई। 

इज़लेण्ढ ने राजतन्त्र से प्रजातनत्र की और कदम ज़रूर बढाया 
है पर श्रभी तक वहाँ प्रजातन्त्र पूर्ण रूप से स्थापित नहीं द्वो पाया 
है। पालिमेंट की चुनाव पद्धति ऐसी है कि उसमें श्रमौरों का दी 
प्रभुत्व रहता है। अधिकांश जनता गरीत्र हे । उसका प्रभाव शासन 
सम्बन्धी कार्यो में कम पड़ता है । 


प्रश्न 

१--मेगनाचार्टा को इज्जलेंड की शासन पद्धति में प्रजा के 
अधिकारों की ग्राधार शिला क्यों कद्दा जाता है ! 

२--इंगलेण्ड के बादशाद के अ्रधिकार किस प्रकार कम 
द्दो गए ! 

३--पालिंमेंट के श्रधिकारों की वृद्धि किस प्रकार हुई ! 

४--क्या इंगलैन्ड की सरकार पूर्ण रूप से प्रजातन्त्रात्मक कही 
जा सकती हे ! 

५--का मन्स सभा झोर लाड सभा के पारध्परिक सम्बत्ण का 
वर्णान कीजिये | 

६--श्गलैन्ड की निर्वाचन पद्धति की आलोचना कौजिये। 

७--इ१ गलैन्ड की सरकार को पूण रूप से प्रजातन्त्रात्मक बनाने 
के लिए किन सुधारों को श्रावश्यकता है ! 


सातवां अध्याय 


नागरिक स्वाधीनता 


प्रत्येक. देश के निवासियों को देश के कानून के अनुसार 
उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सम्बन्ध में कुछ अधिकार प्राप्त 
रहते हैं जिनको नागरिक अधिकार कहते हैँ। नागरिक अधि- 
कारों का होना और उनको बिना बाधा के उपभोग करना ही 
नागरिक स्वाधीनता का सच्चा स्वरूप है। राज्य में नागरिक 
अधिकारों के वगेर स्वतंत्र राष्ट्रों के नागरिक भी पराधीन देश के 
नागरिकों के समान हैं । इस अध्याय में हम इं गलेड निवासियों 
के नागरिक अधिकारों की चर्चा करते हैं। 


कानून के शासन की प्रधानता--अंगरेज़ी कानून का 
मुख्य सूत्र है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक कद या जुरमाना 
आदि का दंड नहीं दिया जा सकता, जब तक कोंई अदालत 
डसे किसी कानून तोड़ ने का अपराधी करार न दे दे। इंगलेड 
में पूणतया कानून का शासन है। कानून के शासन होने के 
लिये तीन बातें मुख्य हैं:-- 

१--सर कार स्वेच्छाचारिता से कोई भी काय नहीं कर 
सकती, प्रत्येक काये नियमानुसार होना आवश्यक है। 

२--कानून का पालन करने में ओर अपराध करने पर 
स्याय पाने में, अमीर गरीब, शक्तिशाली और सिविल पदा- 
धिकारी ओर साधारण नागरिक सब बराबर हैं । 
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३--बादशाह की कोई ऐसी आज्ञा नहीं मानी जा सकती 
जो राज्य के नियमों के विरुद्ध पड़ती हो । 

नागरिक अधिकार--अत्येक नागरिक को पूर्ण नागरिक 
अधिकार हैं । नागरिक अधिकारों के झंतर्गत शारीरिक स्वतंत्रता, 
कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, सभा करने, बोलने, लिखने 
ओर विचार प्रगट करने आदि की खतंत्रता है। 

इंगलंड में प्रत्येक नागरिक को अपनी जानमाल की रक्ता 
करने का पूण अधिकार है; राज्य भी इस कार्य के लिए गारंटी 
करता है। आवश्यकता पड़ने पर कोई भी नागरिक अपनी इस 
स्वतन्त्रता में बाधा डालने वाले पर शक्ति का प्रयोग भी कर 
सकता है। बादशाद््‌ भी इस अधिकार से किसी को वंचित नहीं 
कर सकता, इस आशय की धारायें पिटीशन-आफ-राइटस और 
सैगनाचार्टा में हैं। नागरिक अपने घर में स्वतन्त्रता पूर्वक रह 
सकते हैं। किसी के घर में गैर आदमी, चाहे वह सरकारी 
कमचारी द्वी हो, बिना आज्ञा के नहीं घुस सकता। तलाशी 
लेने के लिए मजिस्ट्रेट की आज्ञा लेना आवश्यक है। सन्देह के 
आधार पर किसी को क्रेद नहीं किया जा सकता। प्रत्येक 
व्यक्ति सभा करने ओर भाषण देने का अधिकारी है। कोई भी 
सभा जब तक हिंसात्मक काय न करे, भज्ग नहीं की जा 
सकती । कोई भी व्यक्ति पत्रों में लेख भेज सकता है और 
धपना पत्र निकाल सकता है। ऐसे काय के लिए लाइसेन्स 
या इजाजत की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक आदमी को शिक्षा 
पाने की पूर्ण स्वतन्त्रतां है। किसी भी पेशे को प्रत्येक व्यक्ति 
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अपनी इच्छानुसार अपना सकता है। सामाजिक कायों' में 
पूर्ण स्वतन्त्रता है। शासन काय में भाग लेना भी नागरिक 
अधिकारों के अन्तगंत है। यह कार्य लगभग सब बालिग 
पुरुष और ख््रियां चुनाव के समय में अपना मत देकर 
करती हैं। 

नागरिक अधिकारों के आधार--इंगलैन्ड में नागरिक 
स्वाधीनता का विकास भी प्रजातन्त्र के विकास के साथ ही 
साथ हुआ है । जैसे जैसे कानून बनाने के अधिकार जनता के 
हाथ में आते गये हैं, उसी के साथ नागरिक अ्रधिकारों की 
वृद्धि हुई है। समय समय पर आवश्यकतानुसार शासन सुधार 
सम्बन्धी विविध कानूनों में कुछ धाराये' ऐसी भी रखी गई जो 
नागरिक अधिकारों को बढ़ाये। वैसे किसी एक स्थान पर 
शासन विधान में इनका जिक्र नहीं है। कारण स्पष्ट है; शासन 
विधान किसी एक समय नहीं बनाया गया था। इन अधिकारों 
का मूल मेगनाचार्टा (१२१५ ), पिटीशन-श्राफ-राइटस 
( १६२७ ), बिल-आफ राइटस (१६८६) और हैबियस-फारपास- 
एक्ट (१६७६) में है। हम प्रथम तीन एक्टों का जिक्र पिछले 
अध्याय में कर चुके हैं। अब हैबियस-कारपास-एक्ट के विषय 
में कुछ जानना आवश्यक है। 

सन्‌ १६७६ इई० में नागरिक रक्षा के हेतू हैबियस-कारपस- 
एक्ट पास किया गया । इस एक्ट से उन लोगों की रक्षा की 
गयी जो गैर कानूनी तरीके से कैद या नज़रबन्द कर लिए जाते 
थे | जो व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से कैद या नजरबन्द किया 
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जाय उसे या उसकी तरफ से अन्य किसी व्यक्ति के इस कानून 
द्वारा यह अधिकार मिल गया है कि वह ऐसे व्यक्ति को 
हाईकोट में उपस्थित करने के लिए दरखास्त दे । दरखास्त मिलने 
पर हाईकोट' उसे अपने सामने उपस्थित किये जाने की ओआआज्ञा 
देता है और यदि हाईकोट को यह विश्वास हो जाय कि उस 
आदमी का केद या नजरबन्द किया जाना कानून के अनुसार 
नहीं हुआ है तो वह उसे स्वतन्त्र किये जाने की आज्ञा दे देता 
है । इस प्रकार गैर कानूनी तरीके से केद या नजरबन्द किये 
हुए व्यक्तियों के सम्बन्ध में न्यायालय में विचार किये जाने की 
व्यवस्था हो गयी। 

युद्ध तथा अन्य कठिन परिस्थितियों में हेबियस कारपस एक्ट 
अस्थायी रूप से हटाया भी जा सकता है। ऐसा करने के लिए 
पालिंमेंट को इस आशय का प्रस्ताव पास करना होता है। इन 
सब कानूनों के अलावा समय समय पर न्यायालयों के फैसलों 
ने भी नागरिक अधिकारों में काफी वृद्धि की है । 

नागरिक अधिकारों में बाधा ओर उसका निवारण- 
इंगलंड के नागरिक अपने अधिकारों का उपभोग पूर्ण रूप से 
करते हैं| सरकारी कमचारी कानून का पूरा ध्यान रखले हैं 
ओर साथ हो साथ व्यवस्थापक सभा भी कमचारियों पर पूरा 
नियंत्रण रखती है। इससे सरकारी कमचारी अपनी मनमानी 
नहीं कर पाते | न्यायालय भी नागरिक श्रधिकारों पर आघात 
हं।ते देख भारतवर्ष की भांति चुपचाप नहों रह जाते वरन सर- 
कार के कार्य की कद आलोचना करते हैं और नागरिकों के 
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अधिकारों की रक्षा करते हैं। नागरिक स्वतंत्रता में बाधा पड़ने 
पर कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा के हेतु दो उपाय 
काम में ला सकता है :-.. 

१--वह दीवानी अदालत में कूठा अपर।ध लगाने का, 
व्यथ में केद रखने का, आक्रमण करने के कारण हये नुकपान 
के हजाने का दावा दायर कर सकता है। 

३--हैवियस-कार पस-एक्ट के अनुसार अपने छूटने की मांग 
कर सकता है । 


नागरिक अधिकारों पर प्रतिबन्ध--यद्यपि नागरिक 
अधिकारों में बाघा पड़ना व्यक्तिगत स्वतंत्रता में बाधा पड़ना 
है परन्तु फिर भी विशेष परिस्थितियों में साधारण नागरिक 
अधिकारों पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाता है। उदाहरण के तौर 
पर जब राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र से युद्ध में लगा होता है, तब 
भाषण, लेखन ओर पत्र संचालन काये पर प्रतिबन्ध रखना 
अवश्यक हो जाता है; यदि ऐसा न किया जाय तो इस बात 
की आशंका रहती है कि कहीं राष्ट्र पराजित न हो जाय और 
नागरिक स्वाधीनता सदैव के लिए विलीन हो जाय ।+-युद्धकाल 
में अन्य अधिकारों पर भी प्रतिबन्ध रखा जाता है। इसके 
अलावा ग्रृह-युद्ध आदि की आशंका होने पर भी ऐसे प्रतिबन्ध 
लगाये जा सकते है। परन्तु ऐसा करने के पूव जनता को इसकी 
आवश्यकता का विश्वास दिलाना और पार्लिमेंट में इस आशय 
का प्रस्ताव पास करना द्वोतु है। भारत की भांति मनमानी नहीं 
की जाती | ऐसे प्रतिबन्ध विषम परिस्थितियों के हट जाने पर 


नागरिक स्वाधीनता है 


फोरन हटा लिये जाते हैं । इस विषय में कुछ विद्वानों का मत 
है कि विषम परिस्थितियों में भी विचार स्वातंत्रय रहना आव- 
श्यक है, काय स्वातंत्रय पर रोक लगायी जा सकती है। 


नागरिक अधिकारों की पूणता--इंगलेंड की शासन 
पद्धति, वहाँ के प्रजातंत्र के विकास और नागरिक स्वा- 
धीनता के विषय में पढ़ चुकने के पश्चात यह स्पष्ट हो जाता. 
है कि इंगलेंड में भ्रजातंत्र के नाम पर धनतंत्र की तूदी 
बोल रही है| राज्य की शासन सत्ता चन्द इने गिने लोगों के 
हाथ में है । इस विषय में यद्यपि काफी श्रान्दोलन हुआ है परन्तु 
अपनी रूढिवादिता के कारण इज्जललेण्ड-निवासी राजतन्त्र से 
धनतम्त्र तक ही पहुंच पाये हैं। परन्तु नागरिक स्वाधीनता के 
विषय में उन्होंने आशातीत उद्नति की है। राज्य या कोई भी 
व्यक्ति किसी ध्यक्ति के अधिकारों का अपहरण आसानी से नहीं 
कर सकता, किसी भी ऐसे काये को जिससे व्यक्ति तथा अन्य 
व्यक्तियों की उन्नति हो राज्य द्वारा नहीं रोका जा सकता। 
इज्लेंड के निवासियों में व्यक्ति स्वातन्त्रय और अपने अधि कारों 
की रक्षा की भावना इतनी जाम्रत है कि अधिकारों पर जरा सा 
आाधात पहुँचने पर न्यायालय से श्रधिकारों की रक्षा की प्राथना 
की जाती है । पार्लिमेंट में प्रश्न पूछे जाते हें और सारी सरक्रार 
की मशीन हिला दी जाती है। अपने अधिकारों को वे हर तरह 
लेकर ही छोड़ते हैं। यद्दी कारण है कि इल्जलैन्ड में पूर्ण रूप 
से नागरिक स्वाधीनता है । 
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सारांश 

नागरिक अधिकारों का उपयोग करना द्वी नागरिक स्वाधीनता 
है। इज्नलेंड में हसके सम्बन्ध में मेगनाचार्ट, पिटीशन-झाफ-राइटस, 
बिल-झाफ-राइटस नाम के हषिकार पत्र और दैवियस-कारपस-एक्ट 
नामक क़ानून हैं। प्रत्येक से किसी न किसी नागरिक अधिकार को 
जैद्धि हुई हे । हेवियस कारपह एक्ट सन्‌ १६७९ में पास किया गया। 
इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जो गेर कानूनी तरीके से कैद या नजर- 
बन्द किया गया दो, द्वाईकोट में पेश किया जाता है। यदि हाईकोट 
को उसके अपराधी न द्वोने का विश्वास दो जाता है तो वद छोड़ 
दिया जाता दे अन्यथा उस पर मुकदमा चलाया जाता है। इज्ज- 
लेंड में पूर्यंतया कानून का शासन है । नागरिकों को श्रपने जान माल 
को रक्षा, शारीरिक स्वाधीनता, विचार स्वातंत्रय, सभा करने, पत्र 
निकालने, प्रेस खोलने हादि का श्रत्रिकार है। नागरिक अ्रधिकारों की 
रक्षा के लिए पालिमेंट सदैव कार्यकारिणी पर निय॑त्रण रखती है । 
न्यायालय भी निष्पक्ष भाव से काय करते हैं। विशेष दशाश्रों में 
नागरिक शअ्रष्रिकारों पर प्रतिवन्‍्ध भी लगाया जाता है। नागरिक 
अधिकारों पर आ्राघात पहुँचने पर इज्नलेंड निवासो सरकार की सारी 
मशीन दिला ढालते हैं। इसी लिए वहाँ पूर्ण नागरिक स्वाघीनता है । 


प्रश्न 

१--नागरिक स्वाधोनता का क्या श्रर्थ हे श्रौर हज्जलेंड में नाग- 
रिक अधिकारों का श्राधार क्‍या हे ! 

२--इज़लेंढ में नागरिकों के अधिकारों का वर्णन कीजिये | 

३--हैबियस-का रपस-एक्ट से आप क्‍या समभते हैं! किन 
दशाओं में यह लागू नहीं होता । 

४--इज़लेंड के नागरिकों फे वतमान अधिकारों की भारतीय 
नागरिकों के अधिकारों से तुलना कीजिये | 


दूसरा भाग 
इंगलेंड की ओद्योगिक क्रान्ति 


++---॥बुक्ााएएाकए +-०- 


आठवां अध्याय 
ओयद्योगिक क्रान्ति का रूप 


पहिले भाग में हम यह बतला चुके हैं कि किस प्रकार 
व्यावहारिक दृष्टि से इद्धलंड के बादशाह के अधिकार कम होते 
गए और पार्लिमेंट के अधिकार बढते गए, किस प्रकार इस देश 
में प्रजातन्‍त्र का विकास हुआ ओर किस प्रकार के नागरिक 
अधिकार वहां के निवासियों को प्राप्त हैं और वे उनका उपयोग 
किस प्रकार करते हैं। इस भाग में अब हम यह बतलाने का 
प्रयत्न करते हैं कि उन्नीसवीं सदी में इज्ललंड के निवासियों की 
आशिक दशा में क्या परिवतंन हुए, उनके प्रधान कारण क्‍या थे 
ओर उनका परिणाम क्या हुआ । इड्लेंड वासियों की आर्थिक 
दशा में उन्नीसवीं सदी में जो परिवत॑न हुए वे श्रौद्योगिक क्रांति 
के नाम से पुकारे जाते हैं। इसलिए इस अध्याय में हम 
ओौद्योगिक क्रांति का स्वरूप बतलाते हैं । 


ष्प्य इज्लेंड का शासन 


अठारहवी सदी के अंत में ह गलेंड की आ्थिक दशा- 
अठारहवीं सदी के अन्त में इड्गलेंड में बड़े बड़े कारखानों का 
अभाव था, अ्रधिकांश जनता ग्रामों में निवास करती थी और 
प्रधान रूप से खेती ओर पशुपालन द्वारा अपना जीवन निर्वाह 
करती थी। ऊन का व्यवसाय भी उन्नत दशा में था, परन्तु ऊनी 
कपड़े बड़े बड़े कारखानों में तैयार नहीं किये जाते थे। कोयला 
ओर लोहे का अधिक उपयोग नहीं होता था और बड़े बड़े जहाजों 
में लकड़ी का ही अधिक उपयोग होता था। इ्जढलेंड-वासियों में 
साहस की कमी नही थी । कंपनियाँ स्थापित कर वे सुदूर अम 
रोका और भारत तक वे अपना व्यापार करते थे और इस व्या- 
पार से इड्चल्लेंड के कई परिवार बहुत धनवान भी होगये थे। देश 
में पूंजी की कमी नहीं थी परन्तु वस्तुओं के उत्पादन के तरीके 
सैकड़ों वर्ष पुराने थे। कारीगर साधारणत: अपने मकान में ही 
अपना काम करते थे ओर वे पूं जीपतियों के आश्रित नहीं थे । 
पनचक्षियों द्वारा कुछ काम इधर उधर होता था और चरखा 
तथा कघों का भी उपयोग होता था परन्तु मशीनों का उपयोग 
बहुत कम होता था। यद्यपि सन्‌ १७०४ में न्यूकोमन ने 
एक ऐसा इञ्जन तैयार किया था जो भाष द्वारा चलता था, 
उसका उपयोग कोयले की खदान से पानी निकालने में ही किया 
जाता था और उसमें खच भी श्रधिक पड़ता था। रेल का 
आविष्कार नहीं हुआ था । 

औद्योगिक क्रांति का आरंभ--.अठारहवीं सदी के श्रण्त 
में जेम्सवाट ने भाष के एंजिन के सम्बन्ध में ऐसे श्राविष्कार 
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किये जिससे उनके चलाने का खच कम हो गया और उनका 
उपयोग केवल पानी उठाने में दी नहीं परन्तु मशीने चलाने 
में भी होने लगा। उधर अठारहवीं सदी के अन्त में ऐसी 
मशीनों के आविष्कार हुए जिनके द्वारा एक मनुष्य एक ही 
समय में सैकड़ों तकुओं की देख रेख कर सकता था और 
भाष के प्रयोग से चलाए जाने वाले कई करघों पर एक ही 
मनुष्य एक साथ कपड़ा तैयार कर सकता था। इन 
आधविष्कारों से कपड़े का उत्पादन खच बहुत कम हो गया 
ओर लंकाशायर के आस पास ऐसे कारखाने खुले जिनमें भाष 
के उपयोग द्वारा करघे और तकुए चलने लगे । 

इन कारखानों के खुलने से मशीनों और एज्लिनों की मांग 
बहुत बढ़ी, जिससे लोहे के उद्योग की खूब उम्नति हुई। लोहे 
के उद्योग को बढ़ाने के लिए और कारखानों में एंजिन चलाने 
के लिए कोयले की भी माँग बहुत बढ़ी और इसका परिणाम 
यह हुआ कि कोयले के उद्योग की भी बहुत उन्नति हुई। 
इड्नलैन्ड में कोयले ओर लोहे की खानों की कमी नहीं थी 
इसलिए उसे इनको बाहर से नहीं मंगाना पड़ा । 

कपास के लिए तो उसे अन्य देशों पर ही निभर रहना 
पड़ा और इसका आयात जैसे जैसे कपड़े के कारखानों की 
बढ़ती हुई वैसे वैसे बढ़ता गया । जब मशीनों और भाष की 
सहायता से बस्तुएँ अधिक मात्रा में कम कीमत पर बनाई 
जाने लगी तब इनको बेचने में साम्राज्य के भिन्न भिन्‍न भागों 
से बड़ी सहायता मिली। भाप का उपयोग जहाज़ों के चलाने 
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में भी होने लगा। वे पहिले से बहुत बड़े बनने लगे, फोलाद 
का उपयोग उनमें होने लगा झौर उनकी रफ़ार भी पहिले से 
बहुत बढ़ गई । इससे इंगलैन्ड का अपना तैयार माल कम 
खचे से अन्य देशों में भेजने में बड़ी सहायता मिली। स्वेज 
नहर के खुल जाने से माल भेजने में खचे की बहुत 
कमी हो गई और समय भी कम लगने लगा । उधर इंगलैेन्ड में 
रेल के ए'जिन का आविष्कार हुआ ओर कुछ वर्षों बाद रेल 
द्वारा माल एक स्थान से दूसरे स्थान को कम खचे से जाने 
लगा। दुसरे देशों में भी रेल खुली जिससे माल भेजने में 
अधिक सहूलियत हुई और इज्जञलैन्ड के व्यापार की वृद्धि हुई। 
भारत में सरकार ने इज्नलैण्ड के सस्ते माल को स्वबन्त्र रूप से 
आने में सब प्रकार की सहूलियतें दी जिससे इ'गलैन्ड का 
विदेशी व्यापार खूब बड़ा, उसकी वस्तुओं की माँग भी खूब 
बढ़ी । इससे इ गलैन्ड में कारखानों की खूब बृद्धि हुई ओर 
देश में अधिकांश धस्तुओं की उत्पत्ति बड़े पेमाने पर होने लगी, 
छोटे छोटे उद्योग धंधों का नाश हुआ, गांव छोड़ लोगों के 
नगरों में आने से, कई नए नगरों का निर्माण हुआ, पुराने नगरों 
की उन्नति हुई और इज्जललैण्ड एक सदी के अ्रन्द्र बहुत समद्धि- 
शाली देश हो गया । 

इस सदी में इद्नलैण्ड की आर्थिक दशा में इतने परिवर्तन 
हुए जितने कि हजारों वर्षों में नहीं हुए .थे इसलिए इन परिव- 
तनों को क्रांति का नाम दिया गया और ये परिवततन उद्योगधंघों 
में ही अधिक हुए इसलिए इसे श्रौद्योगिक क्रांति कहने लगे। 
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यहां इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि क्रांति बहुत 
धीरे घीरे हुईं। साधारणतः क्रांतियां दो चार वर्षो के अन्दर 
ही हो जाया करती है, परन्तु इज्ञलैण्ड में इस कांति को करीब 
एक सो वष लगे श्रौर उसने इक्नलैण्ड-वासियों का काया पत्नट 
ही कर दिया । 

यह क्रांति ह गलेण्ड में ही पहिले क्यों आरम्भ हुई ? 
“जैसा कि हम ऊपर बतला चुके हैं, इड्गलैन्ड-वासियों में पूँ जी 
ओर साहस की कमी नही थी । उन्होंने अपना व्यापार छंसार 
के भिन्न भिन्न भागों में खूब बदा लिया था और उनकी वस्तुओं 
की मांग भी अधिक थी । इधर भारत के सूती कपड़े का आयात 
भी इंड्गलेण्ड की सरकार ने बन्द कर दिया और इस कारण 
इज्जनलैरड को उत्पादन बढाने की बहुत आवश्यकता हुई। उसके 
लिए मजदूरों की कमी थी ओर ऐसी मशीनों का उपयोग 
करना आवश्यक समभझा गया जिनकी सहायता से थोड़े 
सजदूर अधिक काम कर सके। इसी समय ऐसी मशीनों 
का आविष्कार भी हो गया ओर क्रमश: उनका उपयोग होने 
लगा | मशीनों के बनाने के लिए लोहे की खानें भी इज्नलेंड में 
काफी थी और कोयले की भी कमी नहीं थी। जो वस्तुएं भाष 
के उपयोग से मशीनों द्वारा बड़ी मात्रा में बनायी गई उनको 
खपत भी ब्रिटिश साम्राज्य के भिन्न भिन्न भागों में आसानो से 
हो गई ओर इससे नये नये कारखाने खोलने में बड़ा प्रोत्साहन 
मिला । इद्ध लैश्ड के पास जदाजों की भी कमी नहीं थी । उनपें 
“भाप का उपयोग होने से उनकी रफ़्तार बढ गई और माल ने 
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का खा कम द्ोगया । इससे विदेशी व्यापार में और भी वृद्धि 
हुईं । उपयु क्त सब सुविधाएँ एक साथ ही अन्य किसी देश को 
इस प्रकार से प्राप्त नहीं थी जिस प्रकार इड्नलैण्ड को प्राप्त थी। 
इसलिए शआ्रोद्योगिक क्रांति का आरम्भ सत्र से प्रथम इद्ढलेण्ड में 
ही हुआ ओर फिर वह धीरे धीरे योरप के अन्य देशों में भी 
फेल गई । 


सारांश 

उज्नीसवीं सदी में इद्धलैण्ड-वासियों की प्राथिंक दशा में जे। परिव- 
तन हुए, उनको ओद्योगिक क्रान्ति कहते हैं। यद्यपि ये परिवतंन भारे 
थोरे करीब एक सो बथ के अन्दर हुए, उनसे देश की काया पलट 
ही हो गयी, इसलिए वे क्राति के नाम से पुकारे जाते हैं। अधिकांश 
परिवर्तन उद्योगधन्धो में दी हुए इस कारण इस क्रांति को भ्रोद्योगिक 
क्रांति कहते हैं। झठ।रदवीं सदी के अन्त में इजलैण्ड की अधिकांश 
जनता आमों में दी निबास करती थो और खेती के साथ घरेलू उद्यग- 
घन्धे भी उन्नत दशा में ये | इह्लेण्ड वासियों ने संसार में भिन्न भिन्न 
भागों में उपनिवेश बता कर या राज्य स्थापित कर ब्रिटिश साप्नाज्य 
की स्थापना कर ली और इन देशों से अपना व्यापार भो खूब बढ़ाया 
था | देश में साहसी पुरुषों और पूंजी को कमी नहीं थी। इसी समय 
में कुछ ऐसो मशीनों का आविष्कार किया गया जो भाप की सहायता 
से चलायी जाती थी और जिनके द्वारा कपड़े तैयार करने का खर्च 
बहुत कम होता था। बड़े बड़े कारखाने खुके ओर नए नगरों का 
निर्माण हुआ, और पुराने नगरों की बढ़ती हुई | लोहा और कोयदोे 
के उद्योग को भी बहुत प्रोत्ताइन मिला झोर इड्लैएड के विदेशी व्या- 
पार में भी बहुत इद्धि हुई। बड़े वड़े जद्दाजों का निर्माण होने खगा। 
उनके चलाने में भापका उपयोग होने से उनकी रफ़्तार भी बढ़ गई 
झोर सामान के जाने का जय कम होगया | इअलैएड वाधियों को इन 
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सब बातों से श्राथिंक लाभ हुआ ओर देश समृद्विशाली हो गया 
औद्योगिक क्रांति की निश्नलिखित विशेषताएँ थी -- 


(१) वस्त॒श्नों की बड़ी मात्रा में उत्तत्ति (३) एंजिन और मशोीने 
चलाने के लिए भाप का उपयोग (३) नई मशीनों का उपयेग (४) 
बड़े बड़े कारखानों की स्थापना (५) विदेशी व्यापार की श्रत्यघिक 
वृद्ध (६) देश का अ्रत्यधिक समृद्धिशाली द्वोना । 

इस श्रौद्योगिक क्रांति के लिए पूं जी, साइसी व्यक्ति, व्यापार बढ़ाने 
की सुविधाएँ, एंजिन और मशीनों को तैयार करने के लिए लोद्ा और 
कोयला का काफी मात्रा में प्राप्त दोना इत्यादि श्रावश्यक्र थे। ये सब 
बातें एक साथ अन्य किसी देश को प्राप्त नहीं थी। इसलिए श्रोद्योगिक 
क्रांति का आरम्म सवंप्रथम इज्नलैण्ड में दी हुआ और बहाँ से फिर 
वह योरप के श्रन्य देशों में फेली । 


प्रश्न 

१--श्रौद्योगिक क्रांति की परिभाषा लिखिये। वह इज्जलैण्ड में दी 
सव प्रथम क्‍यों आ्रारम्भ हुई ! 

२--श्रोद्योगिक क्रांति का रूप समभाइये। 

२--श्रौद्योगिक क्रांति के कारणों का छंक्षेप में व्शन कौजिये। 

४--ब्रिटिश साम्राज्य के भिन्न भिन्न भागों से श्रौद्योगिक क्रांति में 
कया सहायता मिली ! 

५--श्रोद्योगिक क्रांति के पहिले इंगलेंड-वासियों की श्राथिक दशा 
का संक्षेप में दिग्दशन कोजिये। 

६--इजलेर्ड की श्रोद्रोगिक क्रांति की विशेषताओं को सम. 
काइये। ' 

३--ओऔद्योगिक क्रांति का लोहे झौर कोयले के उपयोग पर क्या 
प्रभाव पड़ा ! 


नवां अध्याय 
मशीनों का आविष्कार 


हम पिछले अध्याय में बतला चुके हैं कि अठारहवीं सदी के 
अन्त में इज्जलेण्ड में जो आ्राविष्कार हुए वे औद्योगिक क्रांति के 
प्रधान कारण थे। इस अध्याय में हम उन आविष्कारों का 
संक्षेप में वण न करते हैं । 


सतत कातने ओर कपड़े बुनने की मशीनें--सन्‌ १७६७ 
में हारमीव नामक व्यक्ति ने स्पिनिंग जेनी नाम की ऐसी कातने 


की मशीन का आविष्कार किया जिसके द्वारा एक मनुष्य आठ 
दस तकुए एक साथ सम्हाल सकता था। बाद में इस मशीन में 
ऐसा सुधार हुआ कि एक मनुष्य के लिए एक सो तकुए एक 
साथ सम्हालना आसान हो गया | सन्‌ (७७१ ईं० में आकराइट 
ने सूत कातने की ऐसी मशीन का आविष्कार किया जो जल 
की शक्ति की सहायता से चलती थी । बाद में वह भाप की सहा« 
यता से भी चलायी जाने लगी। ख्नन्‌ १७७५४ में क्रामटन ने ऐसी 
मशीन का आविष्कार किया जो भाष की सद्दायता से चलती 
थी और जिसके द्वारा महीन धागा तैयार होता था । इस मशीन 
को “म्यूल' कहते थे और इसका उपयोग बड़े बड़े कारखानों में 
होने लगा और मद्दीन कपड़े बड़ी मात्रा में इज्ज लैण्ड में तेयार 
होने लगे । सन्‌ १८१२ तक क्रामटन के म्यूल का उपयोग आय: 
सब कारखानों में होने लगा था। सन्‌ १७८५ में काटराइट ने 
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ऐसा करघा तैयार किया जो पानी या भाप की शक्ति द्वारा 
चलाया जा सकता था। धीरे धीरे हसमें सुधार भी हुए शौर 
सन्‌ १८३५ तक सुधरे हुए करघों का उपयोग सब बड़े बढ़े कार- 
खानों में होने लगा था। इन नए मशीनों के उपयोग से सूती 
कपड़े के उद्योग को बहुत प्रोत्साहन मिला, जब सन्‌ १७८४ में 
केवल ४० लाख पोंड कपास का कपड़ा तैयार हुआ था सन्‌ 
१८४१ में ५०० लाख पोंड कपास का कपड़ा तैयार हुआ। धीरे 
धीरे उपयुक्त मशीनों का उपयाग ऊन के उद्योग में भी होने 
लगा । ऊन के बड़े बड़े कारखाने भी खुले और ऊनी कपड़ों की 
उत्पत्ति भी खूब बढ़ी । 

भाष द्वारा चलने वाले एंजिनों का आविष्कार--जैसा 
कि पहिले फहा जा चुका है सन्‌ १७०४ में न्‍यूकोमेन ने भाप 
द्वारा चलने वाला एंजिन तैयार किया था, परन्तु उसमें खर्च 
अधिक पड़ता था और उसका उपयोग कोयले की खान से पानी 
बाहर निकालने में ही किया जाता था | सन्‌ १७६६ में जेम्सवाट 
ने एक ऐस एंजिन का आविष्कार किया जिसके चलाने का खच 
कम था ओर जिसका उपयोग कारखाने में मशीनों के चलाने 
में भी किया जा सकता था। पार्लिमेंट द्वारा उसे इन एंजिनों को 
बनाने का एकाधिकार प्राप्त हुआ। जेम्सवाट बहुत गरीब था 
उसके वरमिंघम के घोस्टन नामक व्यक्ति ने आशिक सहायता 
की और दोनों की सामेदारी में नए प्रकार के एंजिन बनाये 
जाने लगे। धीरे धीरे इन एजिनों में सुधार भी किए गए 
ओर इनके द्वारा दोनों साभीदारों ने बहुत धन कमाया। 
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सन्‌ १८१६ में अपनी म्त्यु के समय तक जेम्सचबाट बहुत 
धनवान द्वो चुका था। 

रेल के ए जिन का आविष्कार---अठारहवीं सदी के 
अच्त में लोहे की लाइनों पर कोयला या सामान ढोने के लिए 
घोड़ा गाड़ियाँ चलती थी। उन्नीसवीं सदी के आरंभ में जाज 
स्टीफनसन ने लोहे की लाइनों पर भाप के ए जिन हारा चलाये 
जाने वाली गाड़ी का अनुमान किया और ऐसा एंजिन भी 
बनाया गया। सन्‌ १८२४ ३० में एजिन द्वारा लोहे की लाइनों 
पर चलाये जाने वांली सव प्रथम गाड़ी रवाना हुई। उसे देख- 
कर लोगीं को बहुत आआश्चय हुआ | उस समय गाड़ी की रफ़ार 
आठ मील प्रति घंटा से अधिक न थी। सन्‌ १८२६ में लिवर. 
पूल मैचेस्टर रेलबे कम्पनी ने पालिंमेंट में रेलगाड़ियाँ चलाने का 
विशेष श्रधिकार भ्राप्त किया ओर सन्‌ १८३० से स्टीफनसन 
की राकेट नाम्त की रेलगाड़ी का चलना आरम्भ हुआ । इसकी 
रफ़ार अधिक से अधिक तीस मील प्रतिघंटा की थी। आरम्भ 
में इज्नलेंड में रेलों के प्रचार का विरोध हुआ, परन्तु उनकी वृद्धि 
धीरे धीरे होती गई और सन्‌ १८७४० तक करीब ६ हजार सील 
की रेलवे लाइने हंग्लेंड में बिछ चुकी थी। भारत में रेलों का 
आरम्भ १८४५ के बाद हुआ ओर सन्‌ १८४२ में बम्बई से थाना 
तक २१ मील की रेल फी सव प्रथम लाइन खुली। ए जिनों में 
सुधार भी क्रमशः होते गए जिसका परिणाम यह हुआ कि 
रेलगाड़ी की रफ्तार बढ़ती गई और माल ढोने और यात्रियों को 
एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के खत में कमी होती गई 
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इससे देशी ओर विदेशी व्यापार को बहुत प्रोत्साहन मिला और 
उसमें बहुत श्रधिक वृद्धि हुई । 


अन्य आविष्कार-सन १८२० स १८४० तक कुछ ऐसी 
मशीनों का आविष्कार किया गया जिनका उपयोग कारखानों 
के लिए एक ही तरह की अधिक सख्या में मशीनें तैयार करने में 
होता था । इन आविष्कारों स लोहे और फोलाद के उद्योग को 
बड़ा प्रोत्साहन मिला ओर कारखानों को मशीनें प्राप्त करना 
शासान हो गया, जिससे उनकी भी खूब वृद्धि हुई। अठारहवीं 
सदी के अंत में ऐसी भट्टियों का आविष्कार हुआ जिसमें कोयले 
के उपयोग से लोहा पिघलाया जाता था। कोयले की खरानों के 
पास लोहे के कारखाने खुलने लगे। सन्‌ १८८० के लगभग 
फौलाद बनाने के नये तरीके का आविष्कार हुआ | इस बेसमर 
तरीका कहते हैं। इसके कारण फोलाद वनाना बहुत सरल हो 
गया और बहुत सस्ता बिकने लगा । जद्ाजों के ए जिनों में भी 
ऐसा परिवर्तन किया गया जिससे भाप का उपयोग किया जा 
सके । इससे जहाजों की रफ़्तार बढ़ गई ओर खच कम हो गया। 

उपयुक्त आविष्कारों का परिणाम यह हुआ कि इ गलेंड में 
वस्तुओं की बड़ी मात्रा में कम कीमत पर उत्पत्ति बड़े कारखानों 
में होने लगी, उसके व्यापार में खूच वृद्धि हुई और वह संसार में 
सब से अधिक समृद्धिशाली देश हो गया। 


सारांश 
सन्‌ १७६७ में द्वारग्रीव ने स्पनिंग जेनी मशीन का आविष्कार 


९८ इड़ुलेंड की ग्रोद्योगिक क्रांति 


किया जिसके द्वारा एक मनुष्य एक साथ कई तकुश्रों को '्रासानी से 
सम्दाल सकता था| सन्‌ १७७१ में ग्राक राइट ने सूत कातने की 
मशीन का आविष्कार किया। यह जल की शक्तिया भाप के द्वारा 
चलाई जाती थी। सन्‌ १७७४ में क्रामटन ने महीन धागा तैयार 
करने की मशीन तैयार की। सन्‌ १७८३ में काटराइट ने भाप से 
चलने वाला करघा तैयार किया | सन्‌ १७६९ में जेम्पवाट ने भाप 
के एंजिन का आविष्कार किया जिससे कारखानों में मशीन चलाना 
आसान दो गया | सन्‌ १८२५ में स्टीफनसन ने रेल का एजिन तैयार 
किया | फिर ऐसी मशीनों का भी आ्राविष्कार हुश्रा जो कारखानों में 
उपयोग द्वोने वाली मशीनों को श्रधिक ठंख्या में तैयार करती थी । 
सन्‌ श्दू८० में फोलाद बनाने के नये तरीके का आविष्कार हुआ्ा 
जिससे फोलाद बहुत सस्ता बिकने लगा । जहाजों के ए.ज्िनों मे भी 
ऐसा परिवतन हुश्रा कि जिसमें जहाज भाप को सहायता से चलने 
लगे। इन सब आविष्कारों से इ गलेंड में वस्तुश्रों की उत्पत्ति बड़े 
बड़े कारखानों में कम कीमत पर द्दोने लगी, उसके व्यापार में खूब 
वृद्धि हुई और संसार में सब से श्रधिक धनवान देश हो गया | 


प्रश्न 

१--इ ज्ञलेंड में श्रठारद्दवीं सदो के श्रन्त में ऐसे कौन कौन से 
मशीनों के श्राविष्कार हुए जिससे बड़े बड़े कारखानों में सूती कपड़ा 
कम कौमत पर तेयार होने लगा ! 

२-द्वारग्रीव, ग्राकराइट, क्रामटन, श्रौर जेम्तवाट के आविष्कारों 
का रुक्षेप में वन कीजिये । 

३---इ गलेह में रेलगाड़ी का आरम्भ किस प्रकार हुश्रा ? 

४--भाष के द्वारा चलने वाले एजञ्जिन के आविष्कार से क्‍या 
लाभ हुए ! 

४--फोलाद तैयार करने के आविष्कार से लोहा और कोयले के 
उद्योग को किस प्रकार लाभ हुआ ? 


दसवां अध्याय 
ओयोगिक क्रान्ति का परिणाम 


बड़ी मात्रा की उत्पत्ति--अठारहवीं सदी के अंत में जो 
मशीनों के आविष्कार हुए वे ऐस थे कि उनका उपयोग तब ही 
आसानी स हो सकता था जब वस्तुओं की उत्पत्ति बड़ी मात्रा 
में की जाय। भाष के एजञ्जिन से चलने वाली मशीनें तब ही 
सफलता पू्वेक चलाई जा सकती थी जब किसी स्थान में 
सैकड़ों मशीनें इकट्री की जाय, भाप के एजिन से उनको 
चलाने की व्यवस्था की जाय और मजदूर वहां आकर उनका 
उपयोग करें । मजदूरों को अपनी योग्यता के अनुसार काम 
मिलने की सुविधा हुईं। अथात्‌ जो आदमी जिस काम के लिए 
सब से अधिक योग्य समझा जाता था उसको वही काम दिया 
जाने लगा । अब योग्य आदमियों से साधारण काम लेने की 
आवश्यकता न रही। इससे लागत खर्च कम हो गया और 
वस्तुओं का मूल्य भी कम हो गया। इससे बड़े बड़े कारखानों 
की स्थापना हुई। बड़ी मात्रा की उत्पत्ति करने से प्रति वस्तु 
लागत खर्च कम हो गया । कीएत के कम होने से वस्तुओं की 
मांग भी बढ़ी। देश का आंतरिक और विदेशी व्यापार बढ़ा 
ओर वस्तुओं के उपयोग करने वालों को सस्ती वस्तुओं के 
कारण लाभ हुआ। बड़ी मात्रा की उत्पत्ति के लिए अधिक 
पूजी की आवश्यकता हुई और पूंजीपतियों को अपनी पूजो 
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से अधिक से अधिक लाभ उठाने का सुअवसर मिला । परन्तु 
इससे एक बड़ी हानि यह हुई कि घरेलू उद्योग धन्धों का नाश 
हो गया। बहुत से ऐसे उद्योग जो कारीगर अपने घरों में ही 
थोड़ी पू जी लगाकर करते थे बड़ी मात्रा की उत्पत्ति का सामना 
न कर सके | वे अपना माल इतना सस्ता न तैयार कर सके 
जितना कि बड़े बड़े कारखानों में ने मशीनों के उपयोग से 
होता था और उनको अपना काम बन्द करके कारखानों में 
आकर मजदूरी करनी पड़ी। बड़े बड़े कारखाने शहरों में ही 
स्थापित हुए इसलिए नए नगरों का निर्माण हुआ और पुराने 
मगरों की खूब वृद्धि हुई और सर्वत्र आर्थिक उन्नति के लक्षण 
स्पष्ट दिखाई देने लगे | बड़ी मात्रा की उत्पत्ति विशेष करके 
सृती कपड़ा, ऊनी कपड़ा, लोहा और फौलाद तथा कोयले के 
व्यवसाय में बहुत अधिक हुई ओर इन उद्योग धन्धों की 
उन्नीसवीं सदी में सव से अधिक उनन्‍नति हुई | इन उद्योग धंधों 
की उन्‍नति से देश में धन की उत्पत्ति बढ़ गई | सन्‌ १८८० में 
इड़लैन्ड वासियों की प्रति मनुष्य वार्षिक आय ३३ पोंड अर्थात 
४६५ रुपये थी। जब कि उस 'समय भारतवासियों को प्रति 
मनुष्य वाषिक आय ३० रुपये स भी कम थी। , 

विदेशी व्यापार की वृद्धि--रेल की लाइनों के खुलने 
से और जहाजों में भाप का उपयोग किये जाने से, स्वेज नहर 
' के बन जाने से यातायात के साधनों में वहुत सुविधा हुईं, इससे 
इद्नलेन्ड के विदेशी व्यापार में खूब वृद्धि हुईं । १७८० में इंगलैन्ड 
का आयात और निर्यात करीब एक एक करोड़ पोंड का था। 
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सन्‌ १८८० में आयात बढ़कर करीब चालीस करोड़ पोंड का 
झौर नियात २३ करोड़ पोंड का हो गया । इस विदेशी 
व्यापार की वृद्धि से इंगलैन्ड के व्यापारी बहुत 
मालामाल हुए और त्रिटिश जहाजों के मालिकों को भी ख़ब 
लाभ हुआ त्रिटिश साम्राज्य की वृद्धि ने भी इस विदेशी 
व्यापार को वृद्धि में बहुत सहायता पहुंचाइ। भारत में भी 
सस्ती ब्रिटिश वस्तुओं का प्रचार हुआ। भारत के वाजार 
इ'गलेंड के बड़े बड़े कारखानों में वने हुए साते माल से भर 
गए | इसका परिणाम यह हुआ कि भारत के घ.लू उद्योगपन्ध 
चौपट हो गये । भारत के वारीगर अपने घरों में थोड़ी पूजी 
लगाकर पुरानी मशीनों की सहायता स इतना सस्ता माल 
तैयार न कर सके जितना सस्ता इगलेड के वड़े बड़े कारखानों 
में होता था | भारत सरकार न उनकी रक्षा का कोर प्रयत्न नहीं 
किया और इंगलेड के माल को बिना किसी रोक टोक के भारत 
में आने दिया। भारत के करोड़ों कारीगरों की रोजी छिन गई, 
उनको अपने छोटे छोटे उद्योग बन्द कर देने पड़े, उनमें से अधि- 
कांश भूखों मरने लगे ओर कुछ ने खेती की शरण ली। जहाँ 
औद्योगिक क्रांति से विदेशी व्यापार की वृद्धि द्वारा इगलेंड के 
कुछ लाख व्यक्ति मालामाल हुए, वहाँ भारत के करोड़ों व्यक्तियों 
को भूख और बेकारी का शिकार होना पड़ा । 

पूंज़ीपतियों की लाभ--३ गलेंड में साहसी पुरुषों की 
कमी नहीं थी । सतरहूबों ओर श्रठारहवीं सदी में संसार के 
भिन्न भिन्न भागा में अपना व्यापार बढ़ाने के उहश्य से कह 
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बढ गया और इससे सच्च प्रजातठन्त्र के स्थापित होने में 
बाधा पड़ी । 


सारांश 

औद्योगिक क्रान्ति का सब से मदतत्वपूण परेणाम यह हुआ कि 
इज़लैण्ड में बड़े बड़े कारखाने खुल गए, वस्तुओं की उत्पत्ति बड़ी 
मात्रा में होने लगी, उनका लागत खर्च कम दो गया और वे कम 
दामों में बिकने लगी, वस्तुओ्ों के उपयोग करने वालों को लाभ हुश्रा 
ओर पू'जीपतियों को अपनी पूंजी का अच्छा उपयोग करने का 
अवसर मिला। परन्तु साथ द्वी साथ घरेलू उद्योग धन्धों का नाश द्रो 
गया । नए नगरों का निर्माण हुआ और पुराने शहरों की भी खूब 
वृद्धि हुई | बड़ी मात्रा की उत्पत्ति की वृद्धि इज्जलैन्ड में यूती कपड़े, 
ऊनी कपड़े, लोहा श्रोर फौलाद तथा कोयले के उद्योग में सब से 
अधिक हुई | सन्‌ श्ट८० में इड्जलैन्डवासियों की प्रति मनुष्य वाषिक 
आय ४००, रुपये तक बढ़ गई। 

वस्तुओं के लागत खर्च कम द्ोने पर उनकी कीमत कम हुई 
ओर इसलिए मांग पहिले से अधिक हो गयी। इससे देशी ओर 
विदेशी व्यापार बहुत बढ़ा । नई रेल की लाइनों के खुलने से ओऔः 
जहाजों में भाप का उपयोग किये जाने से उनकी रफ़्तार बढ़ने वे 
कारण विदेशी ब्यापार में श्रोर भी श्रघिक वृद्धि हुईं। एक सदी वे 
अन्दर इड्शलैन्ड का विदेशी व्यापार करीब करीब तीस गुना अधिव 
हो गया । परन्तु इस विदेशी व्यापार की वृद्धि का प्रभाव भारतवासिय 
पर अच्छा नहीं पड़ा । भारत के घरेलू उद्योग धन्धे चोपट द्वो गए 
और करोड़ों भारतवाधियों को भूख ओ्रोर बेकारी का शिकार द्वोना पड़ा 

आद्योगिक क्रान्ति से पू जीर्पतयों को विशेष रूप से लाभ हुआ 
मध्यम भरणी और गरीबों को भी आथिक उन्नति से लाभ हुआ 
परन्तु सबसे अधिक लाभ पू'जीपतियों को हुआ और हससे देश रे 


१०४ इंगलेंड की ओद्योगिक क्रांति 


घन की अ्रसमानता बढ़ गई । सन्‌ १८८० में इंगलेन्ड की ४७ प्रतिशत 
आमदनी केवल ४ प्रतिशत व्यक्तियों के द्वाथ में थी । 


प्रश्न 

१--मशीनों का आविष्कार ओर बड़ी मात्रा की उत्पत्ति का 
सम्बन्ध समभझ्काइये | 

२--बड़ी मात्रा की उत्पत्त के गुण दोष समकाइये। 

३--बड़े बड़े कारखाने खुलने से घरेलू उद्योगधन्धघों का नाश हो 
गया। क्या घरेलू उद्योगघन्धे किसी भी दशा में बचाए नहीं जा सकते 
थे ? उनके नष्ट द्वोने से देश को क्या द्वानि हुईं ! 

४--इज्जलैन्ड के विदेशी व्यापार की वृद्धि का इ गलैन्डवासियों 
ओर भारतवासियों पर क्या प्रभाव पड़ा ! 

५--ह गलैन्ड की आमदनी का आधे से श्रधिक भाग देश के 
केवल ५ प्रतिशत व्यक्तियों के हाथ में चला गया | इससे देश को 
क्या द्वानि लाभ हुए ! 

६--जैसी श्रौद्योगिक क्रान्ति इ गलैन्ड में १९ सदी में हुई यदि 
वैसी श्रीद्योगिक क्रान्ति भारत में इस समय द्वो जावे तो भारतवासियों 
को क्या द्वानि लाभ होंगे ! 


ग्यारहवां अध्याय 


ओशय्योगिक क्रान्ति का मज़दूरों पर प्रभाव 


मशीनों का आविष्कार और मजदूरों की बेकारी-- 
१८ वीं सदी के भ्न्त में कुछ यान्त्रिक आविष्कार ऐसे हुए 
जिनके कारण एक मजदूर नयी मशीन के उपयोग से उतना 
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काम करता था जिसे पहिले करने में पांच दस मजदूरों की 
आवश्यकता पड़ती थी। जब १७६७ में स्पिनिंग जेनी का आवि- 
5्कार हुआ तो उसकी सहायता से एक मजदूर आठ दस तकुए 
का सूत आसानी से सम्हाल सकता था। फिर तो उसमें इतना 
सुधार हो गया कि एक मजदूर को किसी भी कारखाने में एक 
सो तकुओं को भी सम्हालना आसान हो गया । इस प्रकार इस 
मशीन की सहायता स एक आदमी एक दिन में उतना सूत कात 
सकता था जितने के लिए पहिले कम से कम दस आदमियों की 
आवश्यकता पड़ती थी | जब इज्डलैन्ड में सर्व प्रथम बड़ बड़े 
कारखाने खुले और उनमें रिपनिंग जेनी का उपयोग होने लगा 
तो उस समय थोड़े मजदूरों द्वारा ही उतना सूत आसानी से 
कात लिया गया जितने की उस समय आवश्यकता थी और 
ग्रामों में असंख्य सृत कातने वाले बेकार हो गए। मजदूरों ने 
इस बात का अनुभव किया कि नई मशीनों के उपयोग से 
उनकी बेकारी वढ़ेगी, इसलिए उन्होंने नई मशीनों के उपयोग 
का आरम्भ में जोरों से विरोध किया ओर कई मजदूरों ने जान 
बूककर कारखानों में मशीनों को तोड़ भी डाला इसके लिए 
उनको जेलयात्रा भी करनी पड़ी। कहीं कहीं तो लड़ाई भगड़े 
भी हुए और कुछ लोगों को अपने प्राणों का बलिदान भी करना 
पड़ा । 

मजदूरों की यह बेकारी अस्थायी थी । जब कारखानों में 
नई मशीनों के उपयोग से सूत अधिक मात्रा में बनने लगा तो 
ऐसे बड़े कारखाने भी खोले गए जिनमें भाप द्वारा चलने वाली 


१०६ इजलेंड की श्रोद्योगिक क्रांति 


नई मशीनों की सहायता से कपड़ा बड़ी मात्रा में तैयार होने 
त्गा । इससे सस्ते कपड़े को उत्पत्ति में बहुत वृद्धि हुई जिससे 
सूत की मांग में भी बहुत अ्रधिक वृद्धि हुई और जो सूत कातने 
वाले व्यक्ति ग्रामों में बेकार हो गए थे उनको नए बड़े बड़े कार 

खानों में काम मिल गया । यदि इगलेंड के पास अपने 
बड़ी मात्रा में कम लागत पर तैयार किये हुए कपड़े को 
संसार के भिन्न भिन्न भागों में बेचने का साधन न होता तो 
कपड़े के कारखानों की अधिक उन्नति न होती ओर सब बेकार 
मजदूरों को काम भी न मिल पाता । परन्तु इज्न्‍नलेन्ड के 
आधीन तो भारत सरीखा देश था जिसकी आबादी उस 
समय बीस करोड़ से अधिक थी और जहाँ पर अंग्रेजों को 
अपने कपड़े का व्यापार बढ़ाने की बहुत अधिक गुझ्लाइश थी । 
इब्नलेन्डवासियों ने इस सुविधा से पूरा लाभ उठाया, भारत 
सरकार ने भी इल्न लैन्डवासियों की इस व्यापार के बढ़ाने में पूरी 
सहायता दो, जिसका परिणाम यह हुआ कि भारत के बाजार 
सस्ते इड्नलैन्ड में तेयार किये कपड़ों से भर गए, इड्डलैन्ड के 
कपड़ों की मांग बहुत अधिक बढ़ गई, जिसके कारण इ“गलैन्ड 
में कपड़े के कारखानों की वृद्धि हुई और नई मशीनों के; उपयोग 
के कारण जो व्यक्ति बेकार हों गए थे उन सब को काम मिल 
गया । मजदूरों की मांग बढ़ती ही गई | मशीनों के बनाने वाले 
कारखानों की खूब वृद्धि हुईं, लोहे फौलाद और कोयले के 
उद्योगों को भी खूब प्रोत्साहन मिला। इन सब उद्योगों में भी 
मजदूरों की मांग खूब बढ़ी और जन संख्या की वृद्धि होने पर 


झौद्योगिक क्रान्ति का मक़दूरों पर प्रभाव १०७ 


भी इ गलैन्ड में सब मजदूरों को काफी काम मिल गया ओर 
बेकारी बिलकुल दूर दो गई। 

इसका परिणाम यह हुआ कि भारत के घरेलू उद्याग धन्ध 
चोपट दोगए ओर करोड़ों कारीगर बेकार हो गए। भारत में 
बड़े बड़े कारखानों की इतनी वृद्धि नहीं हुई कि ज़िसस सब 
बेकार कारीगरों को काम मिल सके ओर करोड़ों व्यक्तियों को 
आधे पेट भोजन पाकर ओर बेकार रहकर अपना जीवन व्यतीत 
करना पड़ा | 


इस वर्णन से यह स्पष्ट है कि श्रम बचाने वाली मशीनों के 
अत्यधिक उपयोग से मजदूरों की बेकारी स्थायी रूप स अवब- 
श्य बढ जाती है, ऐसा प्रभाव उसी देश में हा सकता है या 
किसी अन्य सम्बन्धित देश में | यह सत्य हैँ कि इ गल्लेन्ड में 
मशीनों के अत्यधिक उपयोग स बेकारी नहीं वढ़ी । उसस तो 
मजदूरों की मांग अधिक बढ़ गईं ओर इससे उनकी मजदूरी में 
भी वृद्धि हुई। 


मशोनों के आविष्कार का मज़दूरी पर प्रभाव-- 
जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं, मशीनों के आविष्कार से मज़- 
दूरों की मांग कम नहीं होने पाई, वह बढ़ती गई । इसलिए 
पूँजीपतियों को लाचार होकर अपने कारखानों में मजदूरों को 
आरकषि त करने के लिए मजदूरी बढ़ानी पड़ी । इस प्रकार मज- 
दूरों की मजदूरी बराबर बढ़ती ही गई । परन्तु पृ जी- 
पति हमेशा यह चाहते हैं कि जितनी कम मजदूरी से उनका 


श्ण्प् इज़लेंड की श्रौद्योगिक क्रांति 


काम चल जाय, उससे अधिक न दी जाय। कारखानों के 
मुनाफे से पू जीपति मालोमाल होगए, उनकी आमदनी बहुत 
बढ़ गई, परन्तु मजदूरों की मजदूरी उस अनुपात में नहीं बढ़ी 
जब मजदूरों ने भी अपना संगठन करना शुरू किया तो वे मज- 
दूरी को और भी अधिक बढ़वाने में सफल हुए । तिस पर भी 
मजदूरों की दशा उतनी नहीं सुधरी जितनी आशा कारखानों 
की वृद्धि से की जा सकती थी । 
ओद्योगिक क्रान्ति से मजदूरों को हानियां-मशीनों 
के आविष्कार ओर बड़े बढ़े कारखानों के खुलने से मजदूरों 
को हानियाँ भी उठानी पड़ी । सब से बड़ी हानि तो यह ६३ 
कि उनकी स्वतन्त्रता छिन गई ओर वे पंजीपतियों के आश्रित 
हो गये । बड़े बड़े कारखानों के खुलने के पहिले कारोगर अपने 
घरों में स्वतन्त्र रूप से अपना काम करते थे। बड़े कारखानों 
के खुलने से उन्हे' अपना काम बन्द कर देना पड़ा और कार- 
खानों में जाकर नोकरी करनी पड़ी। ग्रामों में जब चाहे तब 
अपनी इच्छानुसार खुली हवा में उनको काम करना पड़ता 
था। कारखानों में कमरे के अन्दर एक तरह का काम निर्दिष्ट 
टों के अन्दर अपने मालिक के आलज्ञानसार ही करना पड़ ता 
था। कुछ कारखानों में रोशनी और स्वच्छ वायु का भो उचित 
प्रबन्ध नहीं होता था । इसका अपर मजदूरों के स्वास्थ्य पर 
पड़ता था। मजदूरों को अपने गाँव छोड़कर कारखानों में 
काम करने के लिए नगरों में आकर रहना पड़ता था। 
नगरों में मकान की कम्ती के कारण कई मजदूरों को छोटे 


श्रोद्योगिक क्रान्ति का मज़दूरों पर प्रभाव १०९ 


गन्दे ओर अस्वास्थ्यकर मकानों में रहना पड़ता था । कई 
मजदूरों को एक साथ छोटे मकानों में, रहने के कारण उनका 
स्वास्थ्य भी खराब होने लगता था और बीमारी के कारण वष 
में कई दिनों तक कारखाने से छुट्टी भी लेनी पड़ती थी । कार- 
खानों में बालकों को भी काम मिल जाता था जिससे उनकी 
पढ़ाई में अ्रसुविधा होती थी ओर उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ता 
था। कारखानों ओर खानों में सश्लियों के लगातार कई घन्टे 
प्रतिदिन काम करते रहने के कारण उनका स्वास्थ्य भी खराब 
हो जाता था। अगले अध्याय में हम यह बतलाने का प्रयत्न 

करेंगे कि इगलेंड की सरकार - ने कानून द्वारा तथा मजदूरों 

ने स्वय अपने संगठन द्वारा उपयुक्त हानियों से बचने के क्या 
क्या प्रयत्न किये । 

सारांश 
अठारहवीं सदी के अंत में ऐती मशीनों का आविष्कार हुश्रा 

जिनके द्वारा श्रम की बचत द्ोकर लागत खच में कमी द्योती थी। 

नई मशीन की सद्दायता से एक मजदूर उतना काम कर सकता था 

जितने पहले दस मजदूर करते थे। जब इन मशीनों का उपयोग बड़े 
बड़े कारखानों में होने लगा तो ग्रामीण उद्योग चौपट द्वो गए और 
कुछ कारोगर आरम्भ में बेकार हो गए | मजदूरों ने इन मशीनों के 

उपयोग का विरोध किया | परन्तु कारखानों को संख्या तीज्र गति से 

बढ़ती गई, बड़ी मात्रा में वस्तुश्नों की उत्पत्ति को जाने से वे कम 
मूल्य पर बिकने लगी | उनके लिए विदेश में खास कर भारत में विस्तृत 
बाजार मिल गया। इससे उन वस्तुश्रों की मांग और भी बढ़ी और सब 
बेकार व्यक्तियों को बड़े बड़े कारखानों में है काम मिल गया। जन- 
संख्या की इंद्धि से मजदूर बढ़े । उनको भी काम की कमी नहीं रही । 


११० इंगलेंड की श्रौद्योगिक क्रांति 


लोहा, इस्पात, कोयला के उद्योगों की भी खूब बृद्धि हुई और इनमें 
मजदूरों की मांग बढ़ गई । परन्तु भारत में करोड़ों कारीगर घरेलू 
उद्योग धन्धों के चौपट दो जाने के कारण बेकार हो गए और वे भूखों 
मरने लगे। 


मजदूरों की मांग बढ़ जाने के कारण उनकी मजदूरी में भी वृद्धि 
हुई | परन्तु पू जीपतियों ने हमेशा यद्द प्रयत्न किया कि उनको जितनी 
कम मजदूरों दी जा सके उतनी कम दी जाय | पूंजीपतियों की आ्राम- 
दनी जिस अनुपात में बढ़ी उस श्रनुपात में मजदूरों की मजदूरी कभी 
नहीं बढ़ी । जब मजदूरों ने श्रपना सगठन श्रारम्भ किया उनकी मज- 
दूरी और भी श्रधिक बढ़ी । 


श्रोद्योगिक क्रांति से मजदूरों को द्वानियां भी हुई। घरेलू उद्योग- 
धन्धे चौपट दो जाने पर उनके नगरों में आकर कारखानों में काम 
करना पड़ा । इससे उनकी €्कक्‍्तन्त्रता छिन गई और वे पू जीपतियों के 
आश्रित द्वोी गए । कई कारखानों में रोशनी और स्वच्छु वायु का सर्वथा 
श्रभाव रद्दता था । इससे उनके स्वास्थ्य को गददरा धका लगता था | 
स्त्रियों श्रोर बच्चों को भी कारखानों में काम मिल जाता था इससे बच्चों 
की शिक्षा में बाधा पड़ती थी और उनका स्वास्थ्य खराब होता था । 


अश्न 

१--श्रम की बचत करनेवाली मशीनों के उदाहरण दीजिये । 

२--यदि भारत में श्रम की बचत करने वाली मशीनों का उप- 
योग जोरों से किया जाय तो कारोगरों ओर मजदूरों पर उसका क्‍या 
प्रभाव पड़ेगा : 

३--बड़े बड़े कारखाने खुलने पर ईंगलेण्ड में कारीगरों की 
बेकारी बढ़ने के प्रधान कारण क्या थे ! 

४--इड्जलेंड की श्रोौद्योगिक क्रांति का भारतीय कारीगरों और 
मजदूरों पर क्या प्रभाव पड़ा ! 
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५--श्रोद्योगिक क्रांति का इज्ञलेंड के मजदूरों की मजदूरी पर क्या 
प्रभाव पड़ा १ 


६--श्रौद्योगिक क्रांति से इज्ञलेंड के मजदूरों को जो द्वानि हुई 
उसका वर्णन कीजिये | 


७--श्राथिक दृष्टि से श्रौद्योगिक क्रांति इज्लेंडवासियों के लिए 
कहां तक लाभदायक हुई ! | 


_+२-वीदाअम कमा: पा काला-नक,. 


बारहवां अध्याय 


कारखाना सम्बन्धी कानून ओर मज़दूर सह्ृठन 


कारखाना नियन्त्रण सम्बन्धी कानून--हम पिछले 
अध्याय में बता चुके हैं कि औद्योगिक क्रान्ति के कारण इगलेड 
के सजदूरों को किन किन असुविधाओं का सामना करना पड़ा 
ओर हानियाँ उठानी पड़ी । बड़े बड़े कारखानों में बच्चों से काम 
लिया जाने लगा। इससे उनकी पढ़ाई में असुविधा हुई और 
उनका स्वास्थ्य भी खराब होने लगा। इ गलेंड की जनता और 
पालिमेंट के सदस्यों का ध्यान सब से पहिले इस हानि की 
तरफ आकर्षित हुआ ओर सन्‌ १५०२ में सर रावट पील के 
विशेष प्रयत्नों से पालिमिंट में एक कानून पास किया, 
जिसके अनुसार बच्चों स कारखानों में रात्रि के काम लिये जाने 
की मनाही कर दी गई, उनस किसी भी तरह १२ घल्टे से 
अधिक काम न लेने का ओर कारखानों को हवादार बनाए 
जाने का शआ्रादेश किया गया । इस कानून को पालन कराने की 


श्श२ इज़्लेंड की औद्योगिक क्रांति 


उचित व्यवस्था न होने के कारण इससे कोई लाभ न हुआ 
ओर मजदूरों की तकलीफ बढ़ती ही गई । सन्‌ १८३३ में कार- 
खाना सम्बन्धी दूसरा कानून पास हुआ जिनके अनुसार १३ 
वर्ष से कम उमर के किसी बच्चे से सप्ताह में ४८ घन्‍्टे से 
अधिक या किसी दिन ६ घल्टे से अधिक काम लेने की मनाद्दी 
कर दी, भोजन के लिए प्रतिदिन कम से कम १३६ घन्टा समय 
दिये जाने का आदेश दिया कया ओर चार सरकारी इन्सपेक्टरों 
के नियुक्त किये जाने की व्यवस्था की गई। इन्सपेक्टरों का 
कार्य यह था कि वे समय समय पर कारखानों की जांच किया 
करें और जो कानून का पालन न करे उनको दण्ड देवें या 
अदालतों द्वारा दिलावें । इनका यह भी काये था कि अपने जिले 
के व्यक्तियों की दशा के सम्बन्ध में सरकार को बराबर रिपोर्ट 
देते रहें। इन इन्स्पेक्टरों की रिपोर्ट के आधार पर कारखाने 
सम्बन्धी कानूनों में कई सुधार हुए । सन्‌ १८४२ में स्थियों ओर 
बच्चों से खानों में काम लिये जाने की मनाही करदी गई और 
सन्‌ १८४४ में जो नया कानून बना उसके अनुसार आठ वर्ष स 
कम उम्र के बच्चों को कारखाने में काम करने की मनाही कर 
दी गई । बच्चों ओर स्त्रियों से कारखानों में रात्रि के समय 
काम लेने की मनाही हो गई, कारखानों में मशीनों को इस 
प्रकार रखने की व्यवस्था की गईं जिससे दुघंटनाओं की संभावना 
कम हो जाय ओर कानून न मानने वालों पर जुर्माना किये जाने 
की मात्रा बढ़ा दी गई। सन्‌ १८५० में जो कानून स्वीकृत हुआ 
उसके अन॒सार स्त्रियों ओर बच्चों से कारखाने में काम लिये 
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जाने का समय सुबह छः या सात बजे से सायंकाल छ: या सात 
बजे तक निश्चित किया गया । बीच में प्रति दिन श॥| घंटा कार- 
खाना बन्द करने ओर शनिवार को दो बजे बन्द करने की 
व्यवस्था हो गई । इस प्रकार स्त्रियों और बच्चों से कारखानों में 
काम लेने के प्रति सप्ताह ६० घण्टे निश्चित कर दिये गए और 
इसका लाभ कारखाने में काम करने वाले मर्दों! को भी मिल 
गया। सन्‌ १८६७ के कानून द्वारा छोटे छोटे कारखाने भी 
नियंत्रण में आ गए । सन्‌ १८७४ के कानून के अनुसार म्त्रियों 
ओर बच्चों को प्रति दिन कारखाने के काम करने के घण्टे १० 
घण्टे से कम करके १० घण्टे कर दिये गए। १० वर्ष से कष् 
उम्र के बच्चों से काम लेने की मनाही कर दी गई । बीसवीं 
सदी में कारखानों के कानून में कई सुधार हुए हैं जिससे मजे 
दूरों की दशा सुधारने में बहुत सहायता मिली है । 

मज़दूरों का संगठन--कारखानों में काम करने वाल 
मजदूरों ने अपना संगठन करके अपनी दशा सुधारने 'का भी 
अच्छा प्रयल्ल किया | इंगलेड में मजदूरों की ऐसी सभा को 
जिसका उद्द श्य संगठन द्वारा अपनी दशा सुधारने का हो, ट ४ 
युनियन कहते हैं। ओद्योगिक क्रांति के पहिले भी इस प्रकार के 
कुछ ट्रड युनियन थे परन्तु उस समय मजदूरों की दशा खरात्र 
नहीं थी । छोटे छोटे उद्योग धन्धों में कारीयर अपनी पूंजी लगा 
कर स्वतन्त्र रूप से अपना कार्य करते थे । इसलिए इनकी विशेष 
आवश्यकता भी नहीं थी । बड़े बड़े कारखानों के स्थापित होने 


पर कारीगरों की स्वतन्त्रता नष्ट हो गई, उनको पूंजिपतियों के 
ट् 


११४ इक़ुलेंड की श्रौद्योगिक क्रांति 


आरादेशानुसार कारखानों में आकर काम करने के लिए बाध्य 
होना पड़ा और उनकी दशा भी खराब होने लगी। मजदूरों ने 
अपना संगठन करना आरम्भ किया परन्तु उसमें एक बड़ी बाधा 
यह्‌ थी कि कोई भी ऐसा सगठन जिसका उद्द श्य मजदूरी 
बढ़ाना हो, देश के प्रचलित कानून के विरुद्ध समझा जाता था 
ओर इसलिए सब से पहिले मजदूरों को इस कानून के बदलने 
के लिए ही आंदोलन करना पड़ा । दस वष के आंदोलन के बाद 
सन्‌ १८२५ में पालिंमेंट ने कानून में आवश्यक सुधार करके 
अपनी मजदूरी बढ़ाने और काम के घंटे निश्चित या कम कराने 
के उद्द श्यों वाली सभाओं को स्थापित किये जाने की आज्ञा दे 
दी । तब से ट्रंड युनियनों की संख्या बढ़ने लगी और उन्होंने 
आंदोलन करके ओर विशेष रूप स हड़तालों द्वारा अपनी मज- 
दूरी बढ़ वाने का प्रयत्न किया। पालिमेंट द्वारा प्रति दिन काम 
करने का समय ८ घंटे तक कम किये जाने की भी उन्होंने 
कोशिश की । पूंजीपतियों ने अपना संगठन किया और उनका 
प्रभाव पालिमेंट में अधिक होने के कारण मजदूरों फो अआरंभ में 
सफलता न मिली । परंतु ट्रेड युनियन ने अपना प्रयत्न जारी 
रखा ओर भिन्न भिन्न उद्योगों के ट्रड युनियनों को मिलाकर एक 
संयुक्त प्रभावशाली ट्रड युनियन भी स्थापित किया गया। इस 
प्रकार इ ग्लेंड में मजदूर दल का जन्म हुआ और इस दल ने 
पालि मेंट के सदस्य होने के लिये अपने दल से उम्मीदवार खड़े 
किये। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में उनको सफलता भी मिली | परन्तु 
मजदूर दल के सदस्यों की संख्या सन्‌ १६४५ के पहिले इतनी 
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न हो पाई कि वे स्वतंत्र रूप से अपनी सरकार स्थापित कर सकें | 
मजदूरों ने नए कानूनों द्वारा अपनी दशा सुधारने का प्रयत्न 
किया । सन्‌ १६०६ में ट्रेड यूनियन बोर्ड एक्ट पास हुआ जिसके 
अनुसार चुने हुए उद्योगों में यूनतम मजदूरी निश्चित किये जाने 
की व्यवस्था की गई। न्यूनतम वेतन निश्चित किये जाने का परि- 
णाम यह हुआ कि कारखानों में किसी भी मज़दूर को निश्चित 
मजदूरी से कम मजदूरी न मिलने लगी। यह निश्चित मजदूरी 
इतनी अवश्य रखी जाती थी जिससे कि मजदूरों की साधारण 
आवश्यकताओं की पूति हो सके। खान में काय करने वाले 
मजदूरों के लिए काम करने का समय आठ घंटा प्रति दिन 
निश्चत किया गया। इस प्रकार मजदूरों ने अपने संगठन द्वारा 
काफी सुविधाएं प्राप्त करली हैं। अब भी अपनी दशा सुधारने 
का प्रयस्न जारी है । 


सारांश 

बड़े बड़े कारखानों के स्थापित होने पर उनमें बच्चों से काम 
लिया जाने लगा जिसके कारण उनकी पढ़ाई श्रीर स्वास्थ्य पर बुरा 
असर पड़ा | सन्‌ १८० २ में पालिमेंट में कानून बना जिसके अनुसार 
बच्चों को किसी भी कारखाने में रात के समय काम करने की मनादी 
कर दी गई । उनसे किसी भी दिन १२ घण्टे से श्रधिक काम न लेने 
का आ्रादेश दिया गया। परन्तु इस कानून के पालन कराने की उचित 
व्यवस्था न होने के कारण इससे विशेष लाभ न हुआ । सन्‌ १८:३३ 
में चार सरकारी इन्सपेक्टर नियुक्त किये गये | १३ वष से कम उम्र के 
बच्चे से सप्ताह में ४८: घण्टे से अधिक या किसौ भी दिन ९ भयटे से 
अधिक काम न लिए जाने का आदेश दिया गय | सन्‌ श्८४२ में 
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स्त्रियों और बच्चों से खानों में काम लिये जाने की मनाद्दी कर दी 
गई और सन्‌ १८:४४ में जे नथा कारखानों सम्बन्धी कानून बना 
उसके अनुसार आठ व से कम उम्र के बच्चों को काम करने की 
मनादही कर दी गई | सन्‌ १८५४० में स्त्रियों श्रोर बच्चों को श्रधिक से 
अधिक १०४३ घण्टे काम करने का कानून बना दिया | सन्‌ श्८७४ में 
१० वष से कम उम्र के बच्चों से कारखानों में काम लेने की मनाद्दी 
कर दी गई। 


मजदूरों ने अपना सज्ञठडन करके अपनी दशा सुधारने का भी 
प्रयत्न किया । ट्रड यूनियनों की स्थापना की गईं। सन्‌ १८२७५ में 
पालिंमेंट ने ट्रड युनियन बनाने का कानून पास कर दिया। मजदूरों 
ने विशेष रूप से ृड़तालें करके अपनी मजदूरी बढ़वाने का प्रयत्न 
किया । पू'जीपतियों ने भी अपना सज्वलठन करना आरम्भ किया श्रौर 
उनका प्रभाव पालिमेंट में श्रधिक होने के कारण मजदूरों को आरम्भ 
में पालिमेंट द्वारा आवश्यक कानून पास कराने में असफलता मिली । 
परन्तु उनका प्रयज्ञ जारी रद्दा | मजदूर दल का जन्म हुआ ओर 
उसके सदस्य भी पालिमेंट के सदस्य होने लगे। विशेष प्रयक्षों के बाद 
सन्‌ १९८८ में ट्र ड यूनियन बोड एक्ट पास हुआ जिसके अनुसार 
चुने हुए उद्योंगों में न्यूनतम वेतन निश्चित किये जाने की व्यवध्था 
की गई । खान में काम करनेवाज्षे मज़दूरों के लिए. काम करने का 
समय ८ घगण्टा प्रतिदिन भिश्चित किया गया | इस प्रकार मजदूरों ने 
अपने सज्जठन द्वारा सुविधाएं प्राप्त कर लॉँ॥ उनका अ्रपनी दशा 
सुधारने का प्रयत्ष अब भी जारी है | 


पअरश्न 


१--का रखानों में बच्चों से काम लिए जाने से कया द्वानि द्ोती 
है! कारखानों सम्बन्धी कानून द्वारा उनकी दशा खुधारने का जे 
प्रयक्ष इच्चलेण्ड मे १९वीं सदी में किया गया उत्का वर्णन कीजिये | 
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२--खानों में झौर कारखानों में स्लियों के काम करने से क्या 
द्वानियाँ दोती हैं ! उनकी दशा सुधारने का कारखाना कानून द्वारा 
जो प्रयत्ष १९वीं सदी में किया गया उसका वर्णान कोजिये | 

३--सन्‌ १८०२ के का रखानों सम्बन्धी कानून से कुछ लाभ न 
हुआ | इस असफलता का प्रधान कारण क्या था ? बाद में इस कानून 
को सफल बनाने के क्या प्रयत्न किये गए ? 

४“>ट्रड यूनियन की परिमाषा लिखिये। यूनियनों ने मजदूरों 
की दशा सुधारने के क्या प्रयत्ध किये ! 

«--सन्‌ १९०९ से ट्रड बोड एक्ट से मज़दूरों को क्‍या लाभ 
हुआ £ 

६--मजदूर दल के सज्ञठन से इज्लेंड की राजनीति और 
आायि क अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा ! 


परिशिष्ट १ 
ओशथोगिक क्रान्ति ओर भारत 


भारत में ओद्योगिक क्रांति की आवश्यकता-हम पिछले 
अध्यायों में बतला चुके हैं कि इ गलैन्ड की ओद्योगिक क्रांति से 
भारतवासियों को बहुत हानि हुई | इ गलैन्ड में बड़े बड़े कार- 
खाये खुलने से और वहां का सस्ता माल भारत में बे रोक टोक 
आने के कारण, भारत के घरेलू उद्योग धनन्‍्धे चौपट हो गये और 
करोड़ों कारीगरों को भूख ओर बेकारी का शिकार होना पड़ा। 
हमारा देश बहुत गरीब है। भारतवासियों की प्रति व्यक्ति 
वाषिक आय ६० रुपये से अधिक नहीं है। करोड़ों भारत- 
वासियों को आधा पेट भोजन पाकर ही अपना जीवन बिताना 
पड़ रहा है। देश में वस्तुओं की उत्पत्ति बहुत कम है। हमारी 
गरीबी दूर करने के लिए देश में धन की उत्पत्ति बढ़ाना बहुत 
आवश्यक है। थोड़े ही समय में धन की उत्पत्ति शीघ्रता से 
बढ़ाने का तरीका उद्योग धन्धों को, बड़े बड़े कारखानों को स्था- 
पित करना है। ३ गलैन्ड उन्नीसवीं सदी में इस ओद्योगिक 
क्रांति द्वारा समृद्धिशालों हुआ | भारतवासी भी इसी ओयद्योगी- 
करण या श्रौद्योगिक क्रांति द्वारा धनवान हो सकते हैं। इसलिए 
प्रत्येक भारतवासी का यह कतंव्य है कि वह अपनी शक्ति भर 
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के 


इस ओद्योगिक क्रांति को भारत में लाने का प्रयत्न करे। चत- 
मान महायुद्ध के समय में कुछ उद्योग घन्धों को प्रोस्साहर 
भित्रा है। बम्बई के उद्योगपतियों ने महायुद्ध के याद ओद्योगी- 
करण छा. एक योजना तेयार की है और शारतसरकार ओर 
प्रांतीय सरकार भी इस नीति के पक्ष में हे! इपलिए सारत के 
भविष्य उज्यल है यदि हम ३ गलेन्ड पी ओशद्योगिक क्राँति : 
अनुभवों से लाभ उठावें ओर उन हानियों 3 बचते का प्रयर , 
करें जो इ गलेन्ड निवासियों को उठानी पड़ी थी । 
उद्योगधन्धों के नियन्त्रण की आवश्यद्रता- डे 5 

खरखानों के स्थापित हागेस इंगतन्ड ये घलू उद्योगधर 
चीपट हो गए । जो लोग घरेलू उद्योग-घन्धों में काम करते ५ 
उन सब को बड़े बए् कारखानों में काम मिल ये .।। यह इर 
लिए संभव हुआ कि इच्जलेन्ड, प्रिटिश साम्राज्य के झन्‍्य भाग 
में विशेष कर भारत में, अपना सस्ता माल बे रोक टोक भे/ 
तका। भारत में नए बढ़ वड़ कारखानों के स्थापित होते « 
देश में जो कुछ घरेलू उद्योगघंधे बचे हैं व भी चौपट हें। जादे: 
ओर भारत के पास कोई उर्पानविश या ऐसा आश्रित देश नहं, 
जहाँ वह अपना माल आसानी स भेज सके। इसका परिणाम 
पह होगा कि कारीगरों को अपने घरेलू उद्योग धन्धे बन्द कर 
देने पड़ेगें। उन सब को बड़े बड़े कारखानो में काम न मिल 
सकेगा ओर देश में बेकारी बढ़ जायगी। इसलिए भारत मे 
उद्योग धन्धां की वृद्धि इस तरह से की जानी चाहिये कि घरेल 
उद्योग धनन्‍्धे भो चौपट न होने पावें ओर बड़े बड़े कारखाने भ॑ 
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खुल जांय । इसलिए शीघ्र ही एक जांच कमीशन की नियुक्ति 
की जानी चाहिए जो यह निश्चित करे कि भारत में कौन कौन 
से घरेलू उद्योग धन्धों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। बड़े 
बड़े कारखानों की प्रतिद्वन्दिता स इन घरेलू उद्योग धन्धों को 
बचाने के लिए यह आवश्यक होगा कि सरकार उन कारखानों 
का नियन्त्रण करे जो इन उद्योग धन्धों से प्रतिस्पर्धा करते हैं । 
शप सब उद्योग धन्धों में बड़े बड़ कारखाने खोलने की पूर्ण 
सुविधा दी जानी चाहिए । परन्तु इनके सम्बन्ध में भी इस बात 
का ध्यान रखना आवश्यक होगा कि इस कारखानों का सब 
लाभ इने गिने पूजीपति ही हड़प न कर जावे । उनके अधिक से 
अधिक मुनाफे की दर कानून द्वारा निश्चित हो जाना चाहिए, 
शेष मुनाफे को मजदूरों में बॉँट दिये जाने की व्यवस्था होना 
चाहिए और मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी निश्चित होनी 
चाहिये। ये सव॒ तब ही हो सकते है जब भारत सरकार 
ओर प्रांतीय सरकारें बड़े बड़े कारखानों का उचित रूप से 
नियंत्रण करें । बिना नियंत्रण के तो देश में घन की 
अलमानता ओर भी बढ़ जायगी, कुछ प्ूजीपति मालामाल 
हो जावेंगे, परन्तु मजदूरों को थे ही ह्ानियां उठानी पड़ेगी 
जा इ गलैन्ड के मजदूरों को ओऔद्योक्नांति के समय उठानी 
पड़ी थी । 

राष्ट्रीय सरकार की आवश्य कता--बड़े बड़े कारखानों को 
उचित रूप से नियन्त्रण के लिए और घरेलू उद्योग धन्धां फो 
प्रोत्साइन देने के लिए देश में राष्ट्रीय सरकार का द्वोना 
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अ्रावश्यक है। इस पुस्तक के पहिले खंड में हम बतला चुके हैं 
कि इ गलैन्ड में प्रजातन्त्र का क्रमशः किस प्रकार विकास हुआ 
ओर जनता को किस प्रकार व्यक्तिगत स्वतन्त्रता प्राप्त हुई। 
भारत को इस दशा तक पहुँचने में कई मंजिल तय करनी है। 
भारत में इस समय के प्रान्तीय सरकार व्ययस्थापक सभाओं के 
प्रति उत्तरदायी नहीं है। देश की ठीक ढंग से ओद्योगिक उन्नति 
के लिए राष्ट्रीय सरकार का द्वोना अत्यन्त आवश्यक हैं। आशा 
है, वह दिन शीघ्र आ्रावेगा जब भारत में पूर्ण स्वराज्य स्थापित 
हो जावेगा ओर भारतवासी भी उसी प्रकार उन्नति के शिखर 
पर पहुँच जावे गै, जिस प्रकार कि इगरलेंडवासी आज कल 
पहुंच गए हैं । 
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